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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  प्०  सख्या  विषय

 Pages 5.  Q.  Nos  Subject

 1441  मिल  क्यारी  ॥ >  क प्त  Construction  of  Residential  Quarters  for

 Mill  workers
 बहारों  का  निर्माण

 144  indi  work  in  P  and  T  Department क  व  तार  विभाग

 हिन्दी  का  काम

 1444  हिन्दुस्तान  इंसेक्टीसाइड्स  Joint  Management  council  in  Hindustan

 Insecticides  Ltd
 लिमिटेड  में  संयुक्त  प्रबन्ध

 परिषद्‌

 Production  of  Pulses 1449  दालों  का  उत्पादन

 1452,  चावल  की  वसूली  Procurement  of  rice

 1456,  विकलाँग  व्यक्तियों  की  Increasing  unemployment  of  disabled
 Persons

 बढ़ती  हुई  बेरोजगारी

 1462  मनीला  में  खाद्य  और  कृषि  F.  A,  Semtnar  in  Manila

 संगठन  की  विचार-गोष्ठी

 port 1468  सेक्टरों  FT  अया  Im,  pMae  : of  Tractors

 भ्रल्पसूचना  प्रश्न  संख्या  SHORT  NOTICE  0.  NO

 Deaths  in  Famine  aff  eated pn? ee
 20.  राजस्थान  के  अकालग्रस्त  L

 areas  of  Rajas-

 क्षेत्रों  में  मौतें
 t  n

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS want  के  लिखित  उत्तर

 —

 afer  नाम  पर  अंकित  ae +  चिन्ह इस  बात  का  द्योतक है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 सदस्य न ेने  वास्तव  में  पुछा  था  ।

 *The  sign  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  question  was

 actually  asked on
 the te  MOU  षण्ड flanr  of ¢ the  House  by  him

 (i)



 ता०  प्र०  संख्या  विषय

 ५.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 तारों  संख्या  STARRED  Q.  NOS.

 Increasé  if  postal  Révenues  after  Enhance- 1443.  तार  आदि  की  दरों  में  वृद्धि

 होने  के  बाद  डाक  विभाग
 16111  (  Telegram  .Rates  etc.  25

 की  राय  में  वृद्धि

 1445.  Drought  in  Gujarat  26
 गुजरात  में  सुखे  की  स्थिति

 1446.  कीड़ों  के  कारण  भ्र नाज  की  Loss  of  Foodgrains  dué  to  Pests

 क्षति

 1447,  28-29 विज्ञान  सम्मेलन  Science  Congress

 1448,  राशन  में  दी  जाने  वाली  Increase  in  price  of  Rationed  sugar  29

 चीनी  की  कीमत  में
 बद्धी

 1450,  उर्वरकों  का  श्रायात  Import  of  Fertilizers  29

 1451.  19  1968  को  Strike  of  P  and  T  Employees  in  September
 1968

 डाक  व  तार  विभाग  के

 कमंचारियों  की  हड़ताल

 1453.  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  Supply  of  inferior  quality  seeds  to  Madhya
 Pradesh  by  National  Seeds  Corpora- मघ्य  प्रदेश  को  घटिया  बीज  tion  30

 दिया  जाना

 1454  हरियाणा  में  ait  की  मिलों  Allotment  of  wheat  quota  to  flour  Mills  in

 Haryana को  गेहूँ  के  कोटे  का  नियतन

 Production  and  Procurement  of  wheat  31 1455.  गेहूँ  का  उत्पादन  तथा

 बसूली

 1457.  बर्मा  से  Rehabilitation  of  Indians  repatriated  from लौटने  वाले
 Burma

 तियों  का  पुनर्वास

 1458.  from दाम गिर  फा  से  Eviction  of  WHarijan  Cultivators

 हरिजन  खेतिहरों  की  Shamgeer  Farm  (Delhi)  32

 खली

 1459.  पाकिस्तान  को  इमारती  Flowing  of  Timber  into  Pakistan

 लकड़ी  का  बहू  जाना

 1460.  डाक  व  तार  कर्मचारियों  Medical  re-impursement  to  P  and  T

 Employees  33 को  चिकित्सा  व्यथ  की

 1461  कर्मचारी  भविष्य  निधि  Implementation  of  the  Employees  Provi-

 1952  कौ
 dent  Fund  Act,  1952

 क्रियान्विति

 (ii)



 ate  प्र०  संख्या  विषय  पृष्ठ

 U.S.  0.  Nos.  Subject  Pages

 1463.  अवारा  पत्रकारों  पर  व्यय  Expenditure  on  abandoned  animals

 1464.  उत्तर  प्रदेश  -  में  सिंचाई  के  Nomber  of  tubewells  sunk  in  Uttar  Pradesh

 for  Irrigation
 लिए  लगाए  गये  नलकूप

 Welfare  of  Tribals  in  Tripura  36 1465.  त्रिपुरा  में  ग्रामीण  जातीय

 लोगों  का  किनारा

 Milk  plant  machinery  from  UNICEF
 1466.  यूनिसेफ  से  दूघ  के  संयंत्र  की

 मशीनें

 Abolition  of  Food  Zone 1467,  खाद्य  क्षेत्रों  की  समाप्ति
 11-३8

 38
 1469.  गुजरात  में  चीनी  बनाने  के  New  Sugar  Factories  in  Gujarat

 कार  खाने

 1470.  चीनी  पर  नियन्त्रण  Decontrol  of  sugar

 हटाना

 भ्र तारांकित संख्या

 U.  5.  Nos.

 Central  Assistance  for  Minor  Irrigation 8234.  गुजरात  में  लघु  सिंचाई
 39--40

 परियोजनाओं  के  लिए
 Projects  in  Gujarat

 केन्द्रीय  सहायता

 8235.  भारतीय  श्रम  प्रबंध  अध्ययन  Indian  Institute  of  Lobour  Management
 studies,  N ्  cw  av Mel  hi h

 नई  दिल्‍ली

 आद्योगिक  सम्बंधों  में  Refresher  course  Training  in  Industrial 8236
 Relations

 स्मरण  पाठ्यक्रम  का

 क्षण

 8237  AIR  Station  at  Pauri,  District  Garhwal जिला  गढ़वाल  Jo)  में
 42-43

 पौड़ी  नामक  स्थान  पर
 {Uttar  Pradesh)

 श्राक्नादावाणी  केन्द्र

 8238  खाद्य  तेलों  का  रक्षित  भंडार  Buffer  Stock  of  Edible  Oils  43

 Difference  in  Amount  Realised  from  Teife- 8239  टेलीफोन  कायन

 से  प्राप्त  राशि  में  अन्तर
 phone  coin  Boxes

 8240  आकाशवाणी  में  Sound  and  Music  Recording  Engineers  in

 AIR
 एण्ड  म्यूजिक  रिकार्डिंग

 इंजीनियरਂ

 Production  of  Sugar  45
 8241.  चीनी  का  उत्पादन

 (iii)



 शरत ०  To  संख्या  विषय  gts

 U.S.  Q.  Nos.  Subject  Pages.

 8242.  आका दावा णी  नायक  Singing  Artistes,  of  AIR  46

 कलाकार

 8243.  आकाशवाणी  में  सीलबंदी  Rotation  of  Establishment  officers  of  AIR
 46

 अधिकारियों  की  बारी-बारी

 से  नियुक्ति

 8244.  Assistant  Station  Engineers  in  AIR आकाशवाणी  के  असिस्टेट

 स्टेशन  इंजीनियर

 8245.  रूई  का  उत्पादन  Production  of  Cotton

 48
 8246.  गोदी  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  Report  of  Wage  Board  on  Dock  Workers

 मजूरी  ate  का  प्रतिवेदन

 8247,  देश  में  दूघ  कौर  घी  की  Demand  and  nrod PIVUU  uction  of  Milk  and

 Ghee  in  the  country
 मांग  तथा  उत्पादन

 8248.  दूरस्थ  स्थानों  के  लिए  Manufacture  of  long  distance  Transmission
 49 equipment

 am  उपकरणों  का  निर्माण

 8249.  कृषि  फार्मों  के  लिए  रूस  से  Import  of  Machinery  from  Russia  for

 Farms  50
 मशीनों  का  रायात

 8250.  कमर  डाई  कम  Malpractices  in  Amar  Dye  Chem  Limited,

 Kaly  an
 50

 कल्याण  में  कदाचार

 8251.  Hindi  Working  in  the  Saving  Banks बचत  ani  में  हिन्दी  में  ara

 करना

 51 8252.  उत्तर  प्रदेश  में  लघु  सिचाई  Minor  Irrigation  schemes  in  U.

 योजनाएं

 8253,  ay  की  खेती  Cultivation  of  Grapes  51

 8254  Assistance  to  Famine  Affected  Areas  in गुजरात  में  अकालग्रस्त  क्षेत्रों

 में  सहायता
 Gujarat  52

 52 8255  गुजरात  कपास  की  उपज  Cotton  Yield  in  Gujarat

 8256  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  Procurement  of  foodgrains  in  Gujarat  by
 Food  Corporation  of  India  53

 गुजरात  में  खाद्यान्नों  की

 वसूली

 8257  झाड़न  प्रदेश  में  सहकारी  Village  ८  yperative  societies  in  Andhra

 Pradesh  53
 ग्राम  समितियां

 (iv)



 प्रता०  प्र संख्या  विषय  ge

 5.  Q.  Nos,  Subject  Pages

 8258.  डाक  तथा  तार  वकीलों  में  Appointment  of  Hindi  Officers  in  P.  and

 “  T.  Circles  54
 अधिकारियों  क

 नियुक्ति

 8259  डाक  तथा  तार  विभाग  में  Female  workers  in  P  and  T  54

 महिला  करमचारी

 8260  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  Employees  in  the  Ministry  of  Food  and

 Agriculture  54
 कमेंचारी

 55
 8261  चावल  का  निर्यात  Export  of  Rice

 8262  रेलवे  कर्मचारियों  के  श्रम  Pending  cases  of  labour  disputes  of  Rail-

 way  Employees  55.0
 विवाद  सम्बन्धी  लम्बित

 मामले

 8263  दिल्ली  से  Broadcast  of  Garhwali  Folk  Songs  from

 AIR  Lei Nielhi  56
 गढ़वाली  लोक  गीतों  का

 प्रसारण

 8264  त्रिवेन्द्रम  पत्तन  से  खाद्यान्नों  Import  of  Foodgrains  through  Trivandrum

 का  आयात  port

 8265  मध्य  प्रदेश  को  satay  की  Supply  of  Fertilizers  to  Madhya  Pradesh

 सप्लाई

 8266.  मध्य  प्रदेश  में  बिजली  के  Allocation  for  power  tube  wells  in  Madhya
 Pradesh  58

 नलकूपों  के  लिए  नियतन

 8267.  मध्य  प्रदेश  में  अधिक  शीत  Destruction  of  Crop  due  to  severe  Cold  in

 Madhya  Pradesh के  कारण  फसल  का  नष्ट

 होना

 8268,  पश्चिम  रेलवे  में  रेलवे  डाक  Introduction of  newly  designed  RMS  .com-

 partments  on  Western  Railway  59
 सेवा  के  नये  डिजाइन  के

 डीनो  का  प्रयोग

 8269.  टेलीविजन  पर  किसानों  के  Programme  for  Farmers  on  Television  59

 faq  कार्यक्रम

 827  0.  आद्योगिक  कर्मचारियों  के  Central  Welfare  Ministry  ;for  Industrial

 Workers
 लिए  केन्द्रीय  कल्याण

 लय

 8271.  गोहत्या  पर  प्रतिबन्ध  Ban  on  Cow  Slaughter

 8272.  राष्ट्रीय  श्रम  of  National  Labour  policy  -

 निर्धारित  किया  जाना

 (१)



 a
 प्रती ०  प्र०  सख्या  विषय

 U.  5.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 8273.  चर्चा Cre:  ating  of  a  Telegraph  Division  in  Dar- दरभंगा  में
 bhanga

 जन  का  बनाया  जाना

 61 8274.  मई  दिल्‍ली  में  व्यवसाय  New  Plan  for  Tea  ing  of  Trades  in  Delhi

 प्रशिक्षण  के  लिये  नई  योजना

 8275.  सिवार  स्थित  Conversion  of  Public  call  Office  Siwar

 (Rajasthan)  into  a  Telephone  Exchange
 सार्वजनिक  टेलीफोन

 लय  को  टेलीफोन  केन्द्र  में

 परिवर्तित  करना

 8276.  राजस्थान  में  नई  चावल  New  rice  mills  in  Rajasthan  62

 मिलें

 8277.  सहकारी  क्षेत्र  में  wt  अधिक  More  rice  mills  in  cooperative  Sector  62

 चावल  मिलें

 8278.  सवाई  माधोपुर  तथा  जयपुर  Survey  of  under-ground  water  in  Sawai-

 Madhopur  and  Jaipur  Districts  63
 जिलों  में  भूमिगत  पानी  का

 सर्वेक्षण

 8279,  सिंचाई  के  लिए  खारा  पानी  Brakish  water  ह  ह far  irr  ह  |  gation  purposes  63

 8280.  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 Class  IV  employees  of  Indian  Agricultural

 er
 Resea  oe re  h  Institute

 संस्था के  चतुर  श्रेणी  के

 कमेंट्री

 भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान
 Class  III  and  IV  posts  in  Indian  Agricul-

 tural  Research  Institute
 संस्था  में  तृतीय  शौर  चतुर्थ

 श्रेणी  के  पद

 8282.  उत्तर  प्रदेश  थें  किसानों  के  Farmers’  Training  and  Education  Pro-

 प्रशिक्षण  कौर  दिक्षा  gramme  in  Uttar  Pradesh

 कार्यक्रम

 8284,  भारत में  ge  संयंत्रों  के  Import  of  M  achines बच्च  1111६,  I fi  or  Milk  Plants  in
 India

 लित  महीनों  का  अर्थात

 8285.  66 दूघ  की  प्रति  व्यक्ति  खपत
 नी

 Fall  in  per  capita  consumption  of  Milk

 में  गिरावट

 8286,  केन्द्रीय  राज्य  फार्मों  के  बारे  Policy  on  Central  State  Farms  66-67

 में  नीति

 (wi)



 प्रता ०  To  संख्या  विषय

 U.S.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 8287.  हवाई  डाक  सेवा  कौ  Commemorative  stamps  on  Rafi  Ahmed
 Kidwai  on  20th  Anniversary  of

 Night बीसवी  वर्षगांठ  के  अवसर
 Airmail  Service  67

 पर  रफी  ग्रह मद  किदवई  की

 स्मृति  डाक  टिकट  जारी

 करना

 8388.  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  Costs  of  Foodgrains  charged  by  Food  Cor-

 ली  जाने  वाले  खाद्यान्नों  की
 poration  of  India

 लागत

 8289,  मध्य  प्रदेश  में  डाकघरों  की  Post  Offices  in  Madhya  Pradesh

 संख्या

 8290.  उज्जैन  श्रम  उप-डिवीजन  के  Payment  of  Bonus  to  Employees  by  Indus-
 trial

 अ्रन्तगत  औद्योगिक  उपक्रमों
 Undertakings  under  Uji:in

 Labour  Sub-Division  69

 हारा  कर्मचारियों  को  बोनस

 का  भुगतान

 8291  होटल  जलपान  Institute  of  Hotel  Management  catering
 and  Nutrition,  New  Delhi

 व्यवस्था  कौर  पोषाहार

 नई  दिल्‍ली

 Improvement  in  the  70 8292.  झ्रादिम  जातियों  की  स्थिति  ondition  of  Tribals

 में  सुधार

 70-71 8293.  बेरोजगार  व्यक्ति  Unemployed  Persons

 8294.  अनुसूचित  जातियों  के  Promotion  of  Scheduled  Castes  from  Class
 III  to  Class  II  71

 चोरियों  की  श्रेणी  तीन  से

 श्री  दो  में  पदोन्नति

 8295.  बीजों  का  निर्यात  Export  of  seeds

 8296.  बड़  पैमाने  पर  उत्पादन  के  Import  of  see  Us de  fae  छत aM  ivi  ultiplication  72

 लिए  बीजों  का  रायात

 8297.  अ्राकाशवाणी  के  लिए  निगम  Corporation  f  ए  AIR £ALIN  72

 8298.  दिल्‍ली  में  खुले  सिनेमाघर  Open  Air  Cinemas  in  Delhi

 8299,  कमंचारी  भविष्य  निधि  के  Pattern  of  Investment  of  Employees  Provi-

 dent  Fund
 विनियोजन  का  तरीका

 8300,  Declaration  of  Telegraph  Offices  in  Delhi
 छुट्टी  मनाने  के  मामले  में

 As  Administrative  Offices  for  observ-
 दिल्‍ली  में  तार  घरों  को

 ing  Holidays  314

 प्रशासनिक  कार्यालय  घोषित

 करना

 (vii)



 अता ०  प्र०  संख्या  विषय

 U.  3.  Q.  Nos.  Subject  Pages’

 8301.  उत्तर  प्रदेश  को  ् +  नौ  की  Supply  of  Sugar  to  U.  P.

 सप्लाई

 8302  हैदराबाद  में  प्रेस  सुचना
 Attack  on  Press  Information  Bureau  Office

 at  Hyderabad  75
 विभाग  के  कार्थालय  पर

 भ्राक्रमण

 8303  तमिलनाडु  में  सुखा  Drought  in  Tamil  Nadu

 8304  Censoring  of  B  COBall anonts दि  Firm  Manusher बंगाली  चलचित्र
 Jaijatra  76

 जय  यात्राਂ  को  सेंसर  करना

 American,  Free  Gift  articles  for  West 8305  श्रमिक का  द्वारा  पश्चिम
 77 Bengal
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 MR.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Construction  of  Residental  Quarters  for  Mill  Workers

 +

 *1441,  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Shri  Sharda  Nand  :
 Shri  Onkar  Singh :  Shri  J.  B.  Singh :

 Will  1  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitatién  be  pleased  to  state :

 (a)  the  total  number  of  residental  quarters  constructed  by  the  Mill-owners  for  mill

 workers  along  with  the  number  out  of  those  constructed  in  Delhi  during  the  last  three

 years ;

 (b)  the  number  of  workers  who  need  residential  quarters ;

 (c)  whether  Government  would  bring  forward  a  Bill  to  make  it  obligatory  for  the

 Mill-owners  to  spend  a  part  of  their  income  for  the  construction  of  residential  quarters  for
 the  workers  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and

 (Shri  Bhagwat  Jha  Azad)  (a)  and  (b).  The  matter  relates  to  the  State  Governments  and

 the  information  is  not  readily  available

 (c)  and  (d).  This  will  be  considered  in  consultation  with  the  State  Governments

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Sir,  the  Mill  workers  are  facing  acute  shortage  of  residen-

 tial  accommodation  and  even  after  22  years  of  Independence  this  problem  is  assuming

 dangerous  proportion.
 In  all  nearly  3500  quarters  are  available  to  the  entire  industrial

 orgdnised  labour  in  Delhi  whereas  their  total  requirement  is  nearly  200,000  quarters.  The

 result  was  that  there  were  60,000  Jhugies  in  1960  in  which  200,000  people  belanging  to  the
 families  of  the  labourers  had  been  living.  So,  I  want  to  know  from  thé  hon.  Minister  whether

 aty-
 ean

 will  be  enacted  in  this  regard  for  the  factory  owners  in  consultation  with

 Sta
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 I  want  to  know  the  extent  of  assistance  being  given  by  the  Government  to  -the  factory
 1६1७ Uce- owners,  labourers  or  Cooperative  Societies,  so  that  more  and  more  quarters  can  be  constr

 ted  for  the  labourers.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  It  is  correct  that  satisfactory  progress  has  not  been  made

 in  the  matter  of  constructing  houses  for  the  workers  as  a  result  of  the  assistance  given  by
 Central  Government  of  the  State  Governments  or  the  employers.  The  Central  Government

 has  given  50%  amount  as  loan  and  50%  as  grant  to  those  State  Governments  or  employers
 who  wanted to  construct  houses  for  the  workers,  but  keeping  in  view  the  number  of  workers

 the  disired  progress  has  not  been  achieved  in  this  ragard.  We  propose  to  have  and  we  are

 having  consultations  with  the  State  Governments  and  the  factory  owners  as  suggested  by  the

 hon.  Member,  so  far  as  the  quetstion  of  Cooperative  Societies  is  co  ncerned,  his  question  is

 appreci  ated,  We  are  giving  loans  to  Cooperatives  Societies  and  in  case  the  workers  Consti-

 tute  their  co-operative  societies,  in  that  case  loan  will  be  given  to  those  Societies  not  only

 through  the  Government  but  through  other  means  also.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta :  The  hon.  Minister  has  accepted  the  seriousness  of  the

 problem  and  he  has  also  accepted  that-  despite  their  efforts  this  problem  had  not  been

 solved.  The  Condition  in  Delhi  is  that  the  rental  value  of  a  garage  having  no  Kitchen,
 latrin  and  bathroom  is  Rs.  100  per  month.  So  what  ever  increase  is  made  in  the  wages  of

 2  worker  it  would  go  as  rent  and  he  would  remain  the  same  poorman  as  today.

 So  my  question  is  whether  any  legislation  will  be  enacted in  this  regard  and  in  case

 you  are  not  prepared  to  enact  a  legislation  for  all  factory  oweners,  whether  you  will  advise
 the  State  Governments  to  enact  laws  making  it  obligatory  for  the  mill  owners  to  spend  a

 part  of  their  income  for  the  construction  of  residential  quarters  for  the  workers  ?

 Secondly,  I  want  to  know  the  amount  given  to  State  Governments  as  loan  and  the
 amount  given  to  them  as  grants  during  the  last  to  years  and  the  number  of  quarters  cons-
 tructed  for  the  workers,  so  far.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad :  So  far  as  the  question  of  Iegislation  in  concerned.  ह

 want  to  say  that  this  question  does  not  cover  the  workers  of  Delhi  only,  but  it  covers  the

 workers  of  the  entire  country  and  the  legislation  should  be  for  the  workers  of  the  entire

 country,  If  we  enact  a  law  in  this  regard  we  have  to  consider  this  point  whether  that  law
 should  be  made  applicable  to  those  factories  in  which  50  workers  are  working  or  on
 those  in  which  100  workers  are  working  or  on  all  factories.  ‘In  part  also  the  Central

 Government  has  been  considering  this  question  for  many  years,  but  we  are  unable  to  take
 a  decision  in  this  regard  and  we  have  to  consult  the  State  Governments.  The  most  difficult

 question  is  that  of  land.  The  State  Governments  and  the  employers  have  said  that  they
 are  ready  to  construct  houses  for  the  workers,  but  they  are  unable  to  get  land.  It  is  very
 difficult  to  get  IJand  near  the  factories  for  constructing  houses  for  the  workers.  We  will

 definitely  consider  the  question  in  consultation  with  the  State  Governments  as  suggested  by
 the  hon.  Member.

 Shri  Kanwal  Lal  Gupta  :  The  hon.  Minister  have  not  given  the  figures  of  the  loans
 advanced  during  the  last  two  years.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  The  figures  are  not  available  with  me.

 Shri  Onkar  Singh:  Will  the  hon.  Minister  be  pleased  to  state  the  time  by  which  the
 problem  of  shortage  of  residential  accommodation  of  the  workers  is  likely  to  be  solved  and also  the  criterion  as  which  the  quarters  will  be  allotted  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  It  is  not  possible  to  give  the  time  by  which  this  problem
 will  be  solved.  So  far  as  the  question  of  the  allotment  of  the  quarters  is  concerned  this
 work  is  done  by  the  State  Governments  and  the  employers.  However,  we  are  pained  to
 note  that  same  State  Governments  have  allotted  the  quarters  meant  for  the  workers  to  those
 who  are  entitled  to  general  pool  accommodations,  We  have  objected  to  this.  We  are

 4
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 having  correspondance  with  the  concerned  States  in  this  regard  and  we  have  warned  them
 that  in  case  they  do  not  discontinue  their  practice  we  will  be  compelled  to  withdraw  the
 entire  amount  of  loan  as  well  as  grants.

 श्री  लोबो  प्रभु  :  इस  योजना  से  तीन  पार्टियां  सम्बन्धित  हैं  अर्थात  राज्य  नियोजक

 तथा  श्रमिक  ।  मुझे  मंत्री  महोदय  से  पूरी  सहानुभूति  क्योंकि  वह  इस  समस्या  को  हल  करने

 के
 लिये  उत्सुक्ता  परन्तु  सरकार  इस  बात  को  स्वीकार  करेगी  कि  इन  तीनों  पार्थियों  से  किसी

 भी  पार्टी  ने  इस  बारे  में  गहरी  दिलचस्पी  नहीं  ली  है  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  भ्रनुदानों  का  उपयोग

 नहीं  किया  जा  रहा  ।  श्रमिक  उन्हें  आवंटित  किये  गये  मकानों  का  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  तथा

 नियोजक  apart  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  क्या  आपने  पता  amar  है  कि  इस  योजना  में

 दिलचस्पी  ने  लिये  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?  श्रमिक  को  ब्याज़  के  रूप  में  उससे  कहीं  प्रतीक  राशि

 देनी  पड़ती  जो  उन्हें  मकान  भाड़ा  भत्ते  के  रूप  में  देनी  होती  है  ।  श्रमिक  उस  मकान  में  केवल

 aq  सेवा  काल  में  हो  रह  सकते  हैं  ।  ज्योंही  वे  नौकरी  छोड़ते  उनका  मकान  पर  कोई  भ्र धि कार

 नहीं  रह  जाता  ।  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  ऐसी  योजना  क्यों  नहीं  बनाई  जाती  जिससे

 श्रमिकों  को  मकानों  पर  स्वामित्व  का  अधिकार  प्राप्त  हो  जाये  ।  श्रमिकों  की  भविष्य  निधि  से  घन

 का  उपयोग  किया  जा  सकता  है  तथा  ऐसी  योजना  बनाई  जा  सकती  है  जिससे  वह  मकान  उन्हें  केवल

 सेवाकाल  के  लिये  ही  न  दिया  बल्कि  उनकी  उनकी  मलकियत  हो  जाये  औज़ार  सेवा  मुक्त  होने
 के

 बाद  भी  उनमें  रह  सकें  ।

 भागवत  भा  आजाद  :  माननीय  सदस्य  का  विचार  बहुत  wea  है  ।  मैं  उनके  विचार  का

 स्वागत  करता  हूँ  ।  श्रमिकों  को  मकान  दिये  जाते  समय  हमने  उन्हें  उनको  खरीदने  के  लिये  प्रोत्साहित

 किया
 था  अर  वे  किस्तों  में  उनकी  राशि  का  भुगतान  कर  सकते  थे  परन्तु  किन्हीं  कारणों  से  यह

 योजना  सफल  नहीं  हो  सकी  |  aa  भी  हम  यह  महसुस  करते  हैं  कि  ऐसी  योजना  होनी  चाहिये  जिससे

 श्रमिकों  की  लाभ  हो  सके  |  इसलिये  हमने  घर  बनाइये  योजना  बनाई  है  तथा  उसके  लिए

 अन्य  स्रोतों  से  ऋण  देते  परन्तु  जसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  घर  योजना

 के  लिये  हम  भविष्य  निधि  से  भी  ऋण  देने  को  तैयार  हैं  ।  जहां  तक  तीनों  साझेदारों

 चस्पा  न  लिए  जाने  का  सम्बन्ध  चाहे  इसके  कोई  भी  कारण  हमने  इस  समस्या  को  हल

 करना  है  तथा  उनको  यह  सलाह  देनी  है  कि  इस  योजना  को  जारी  रखा  जाये  एवं  सफल  बनाया

 जाए  ॥

 Shri  Sheo  Narain:  The  hon.  Minister  has  said  that  land  is  not  available  for

 constracting  houses.  But  those  houses  which  have  already  been  built  can  be  converted  into

 double  storeyed  and  triple  storeyed  houses.

 Shri  Bhaghat  Jha  Azad  :  It  is  good  idea.  It  is  a  suggestion  for  action.

 oft  इन्द्रजीत  गुप्ता  :  माननीय  मंत्री  ने  भूमि  न  मिलने  का  कठिनाई  का  जो  उल्लेख  किया

 यह  कठिनाई  नहीं  पेश  जाति  है  जहां  कि  पहले  ही  कारखाने  बने  हुए  क्यों  कि  वहां  aa

 पास  के  क्षेत्रों  में  पहले  ही  मकान  बने  हुए  हैं  ।  परन्तु  नये  कारखानों  तथा  नए  जिनके  लिए

 लाइसेंस  दिए  गए  के  लिए  सरकार  यह  शर्त  कयों  नहीं  लगा  देते  कि  नये  कारखानों  के  मालिकों  के

 लिए  न्यूनतम  इतनी  संख्या  में  श्रमिकों  के  लिए  मकान  बनाने  भी  जरूर  होंगे  ?  क्या  ऐसी  ग्रनिवायं

 दत्त  नहीं  लगाई  जा  सकती  है  ?
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 थ्रो  भागवत  भक्  प्रासाद  :  जसा  कि  qa  कहा  है  कि  मकान  उपलब्ध  कराते  की  शर्तें  होनी

 क्योंकि  जब  तक  श्रमिकों  को  wey  मकान  नहीं  दिए  जायेंगे  उनका  अपने  काम में  दिल

 नहीं  लगेगा  तथा  पर्याप्त  मात्र  में  उत्पादन  नहीं  हो  सकेगा  ।  हमने  हमेशा  इस  बात  को  प्रोत्साहित

 |  किया  है  तथा  नियोजकों  एवं  राज्य  सरकारों  के  सामने  भी  यह  विचार  रखा  है  ।  परन्तु  कठिनाई  यह

 है  कि  यह  दात  केवल  कानून  द्वारा  ही  लगाई  जा  सकती  है  कौर  कानून  के  बनाने  के  बारे  में  हम

 पनी  कठिनाई  पहले  ही  बता  चुके  हैं  ।  तथापि  हम  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  करेंगे

 ~  कुछ
 समझौता  करेंगे

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :  इसमें  राज्य  सरकारों  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह
 ae

 उन  नये

 उद्योगों  के  लिए है  जिनके  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ।  लाइसेंस  ad  सदस्य  rid  a  लगाई

 ज़ा स
 =, ती  है  +

 भागवत  का  ध  :  नए  उद्योगों  के  लिए  लाइसेंस  देने में भ भी  राज्य  सरकार  संबंधित
 विट

 श्री  बल  राज  मधोक  :  लाइसेंस  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  जाते  हैं  |
 क

 ail  भागवत  करा  प्रासाद  :  सब  लाइसेंस  नहीं  ।

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar :  The  hon.  Minister  has  stated  that  there  are  number

 of  such  companies  and  factories  as  have  no  residential  accommodation  for  their  er
 I  want  to  know  whether  there  is  any  scheme  under  Government’s  consideration  that  lic

 should  be  given  for  setting  up  companies  or  factories  in  rural  areas  rather  than  in  y
 areas  because in  rural  areas  plenty  of  land is  available  and  the  people  will  get  employ  rent
 as  well  as  houses  and  there  wiil  be  no  difficulty  for  the  factories.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  It  is  right  that  factories  should  also  be  set  up  in  rural

 areas  But  land  is  not  the  only  consideration  for  setting  up  a  factory,  there  are  other  con-

 siderations  also  such  as  raw  material  and  resources  which  have  to  be  kept  in  view.  So  I

 hot  in  a  position  to  say  that  factories  will  be  set  up  only  in  rural  areas

 et  ई०  Fo  नागवार  :  हमारे  पास  देहाती  गृह-निर्माता  योजना  नगरीय  गृह-निर्माता

 योजना  निगमित  गह-निर्माण  योजना  है  तथा  कृषि  श्रमिक  गृह-निर्माण  योजना  परन्तु  जहां  तक़

 औद्योगिक  श्रमिकों  का  सम्बन्ध  है  उनके  लिए  कोई  व्यापक  योजना  अभी  तक  नहीं  बनाई  गई  है  |

 मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  सरकार  कारखानों  में  काम  करने  वाले  प्रौद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए

 व्यापक  गह  निर्माण  योजना  बनाएगी
 ?  राज्य  सरकारों  की  सहायता  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कुछ  ऐसे  कदम  जरूर  उठाए  जाने  चाहिये  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  में  पहल  करेगी  ?

 1.1 |  भागवत  का  आजाद  :  वास्तव  में  इस  समय  हमारे  पास  जो  योजनायें  उन्हें  हम  राज्य

 सरकारों  के  माध्यम  से  क्रियान्वित  कराने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  हम  उन्हें  अनुदान  अथवा  ऋणी  देते

 हं  धौर  राज्य  सरकार
 उन्हें  स्थानीय  निकायों  तथा  wea  अभिकरणों  के  द्वारा  क्रियान्वित  कराती  हैं  ।

 .  Shri  Baswant :  I  want  to  know  whether  in  order  to  remove  the  disparity  regardin
 the  availability

 of  quarters  to  workers  the  hon.  Minister  has  decided  that  more  quarte:
 be  constructed  in  these  areas  where  there  are  more:  workers.  For  example  there  are

 50  )  workers  in  the  Thana  District  of  Maharashtra,  but  no  residential
 avarter  fas  been

 द
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 constructed  there.  would  like  i  know  the  ne  by  which  this  disparity  is  likely  to  be
 removed  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  So  for  as  the  question  of  time  is  concerned  I  am  unable
 to  answer  this  question.  Under  the  scheme  the  construction  of  houses  is  entrusted  to

 State  Governments.  They  are  at  likely  to  construct  as  many  houses  as  they  like.  We

 are  only  concerned  with  giving  there  money  in  the  form  of  grants  and  loans.

 Shri  Ramesh  Chandra  Vyas  :  I  want  to  know  whether  the  hire-purchase  scheme

 was  there  when  these  quarters  were  constructed.  want  to  know  the  difficulty  in  imple-

 menting  the  hire-purchase  scheme.  When  people  are  living  in  those  houses,  why  they  are

 not  made  owners  of  those  houses  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  The  hire-purchase  scheme  is  there  at  present  also  and  try
 to  give  them  houses  as  instalment-basis.  But  the  difficulty  is  that  after  establishing  in  those

 quarters  the  workers  have  their  jobs  and  they  are  replaced  by  new  workers.  So  the  new
 workers  are  deprived  of  this  facility.  That  is  why  we  want  that  instead  of  hire-purchase
 scheme  emphasis  should  be  given  to  your  own  House

 श्री  तेन्तेटी  विद्वान  इस  कठिनाई  की  देखते  हुए  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार

 करेगी  कि  इस  योजना  को  दो  भागों  में  बांटा  ज़ाये  |  जहां  मकान  बनाए  ज़ाते  वहां  उन्हें  श्रमिकों

 को  किराये  पर  दिया  जाए  तथा  जहां  भूमि  का  asia  किया  जाता  वहां  श्रमिकों  को  प्लाट  दिए

 जायें  ताकि  वे  भ्र पने  मकान  बना  सकें  |

 थी  भागवत  का  आजाद  :  माननीय  सदस्य  का  प्रस्ताव
 बहुत  बरच्छा  जहां  तक  उनके

 प्रस्ताव  के  अखिरी  भाग  का  सम्बन्ध  हमारे  पास  घर  बनाइयेਂ  योजना  है  ।

 Hindi  Work  in  P  &  T  Department

 +

 *1442.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  Shi  Molahy  Prashad  :
 Shri  Ram  Charan  :

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Communications  be
 Pleased

 to  state  ह

 (a)  the  details  of  the  work  being  done  in  Hindi  in  the  post  and  Telegraphs  Depart- ment  and  in  Telephone  Department  ;

 (b)  whether  it  is  proposed  to  start  the  entire  official  work  in  Hindi  in  Post  Offices,

 and
 Telegraph  Offices  etc.  in  Hindi-speaking  States  and  in  Punjab,  Maharashtra  and  Gujarat  ;

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  :

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  Com-
 munications  (Shrj  Sher  Singh) :  (a)  During  the  bilingual  phase  as  announced  by  the

 LK  पय k  is  b  eing  done  in  Hindi-also  : Official  Languages  (Amendment)  Act.  1967,  following  wo

 (1)  Resolutions

 (2)  General  Orders

 (3)  Rules

 (4)  Gazette  Notifications

 (5)  Administrative  and  other  Reports

 (6)  Press  Communiques
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 arliamoar
 (7)  rarlam  ntary  work

 Contracts (8)

 Agreements (9)

 (10)  Licences.

 (11)  Permits

 (12)  Forms  of  Tender

 (13)  15%  of  Telephone  Directories  for  Bihar,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and_U.  P.

 Circles  and  for  the  Delhi  Telephone  District.  It  is  proposed  to  bring  out  the

 Telephone  Directories  of  the  Punjab  Circle  and  Hyderabad  and  Bombay  Tele-

 phone  Districts  also  in  Hindi.

 Besides,  Hindi  is  being  used  for  :

 (1)  Replying  Hindi  Communications

 (2)  Reports  and  Journals

 (3)  Correspondence  with  State  Governments  which  have  adopted  Hindi  as  their

 official  language

 (4)  Communications  to  Class  IV  Officials

 (3)  Invitation  Cards  for  Government  functions

 (6)  Welfare  Circulars

 (7)  Printing  the  Stationery

 (8)  Stamps  and  seals

 (9)  Noting  and  drafting.

 (b)  No,  Sir.

 that  1 (c)  during  the  bilingual  phase  it  is  not  desirable  Hal  ९  he  entire  work  of  these  states

 should  be  transacted  in  Hindi  alone.

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  I  want  to  know  the  number  of  such  telegraph  offices
 in  the  country  in  which  arrangements  are  there  for  sending  telegraphs  in  Hindi  also

 Shri  Sher  Singh  :  The  total  number  of  telegraph  offices  in  the  Country  is  9920  and
 out  of  them  in  3158  telegarph  offices  there  are  arrangements  for  sending  telegraphs in
 Hindi.

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  Will  the  bon.  Minister  be  pleased  to  state  whether
 the  Saving  Bank  Accounts  are  maintained  in  Hindi  in  those  states  whose  official  language
 in  Hindi  and  if  not  whether,  keeping  in  view  of  the  fact  that  a  majority  of  rural  population
 know  Hindi  only,  the  Savings  Bank  accounts  will  be  maintained  in  Hindi  in  order  to
 encourage  them  to

 open
 their  accounts.

 Shri  Sher  Singh:  The  Savings  Bank  accounts  are  being  maintained  in  Hindi  and
 so  far  so  in  many  branch  offices  at  variou  s  places  these  are  being  maintained  in  regional
 languages  also.  As

 the  depositors  speak  and  know  the  local  languages,  this  facility  has
 been  given  to  the  पा

 Shri  Ram  Charan  :
 is  Hindi  it  will  be  made  co

 I  want  to  know  whether  in  those  state  whose  official  language
 mpulsory  for  all  Post  and  Telegraph  Offices  to  do  their  entire

 Correspondence  work  in  Hin  di  irrespective  of  the  fact  that  the  correspondence  is  with  other
 states  or  with  the  Centre  o
 to  be  done.

 r  among  the  officials  themselves,  and  the  time  by  which  it  is  likely
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 Shri  Sher  Singh  I  have  just  know  stated  that  bilingual  system  is  going  on  It  is
 very  difficult  to  have  a  complete  change  over  to  Hindi  in  regart  to  entire  correspondence
 But  we  are  trying  that  with  Hindi  speaking  states  the  maximum  possible  correspondence

 hould  be  in  Hindi  It  is  very  important  and  we  will  see  that  it  is  done.

 Shri  Molahu  Prasad  May  [know  the  total  number  of  the  reports  presented  by
 the  study  groups  regarding  his  Ministry  and  its  attached  and  subordinate  offices  in  1968-69

 and  the  number  of  those  out  of  them  published  in  Hindi  as  well  as  in  English

 May  I  also  know  the  percentage  of  the  forms  printed  each  in  Hindi  and  English  dur-

 ing  the  year  1968-69  ?

 What  was  the  percentage  of  the  telegrams  originally  received  in  Hindi  and  can  they
 not  duly  translated  in  English  during  the  same  period  ?

 hri  Sher  Singh  It  would  be  difficult  to  give  al]  the  details  off  hand  want

 notice

 Shri  Molahu  Prashad  Let  him  give  the  percentage

 Shri  Sher  Singh  When  figures  are  not  available  how  the  percentage  can  be  worked
 out  ?

 Shri  Molahu  Parshad  At  least  the  first  part  of  the  question  may  be  answered.  That

 you  can  do

 श्रेय  महोदय  मंत्री  महोदय  को  संख्या  ज्ञात  नहीं  श्रतः  उसके  लिए  उन्हें  समय

 चाहिए  ।

 Shri  Molahu  Parshad :  What  is  this  ?  Iam  not  demanding  the  figures  pertaining
 to  the  family  planning.  The  notice  was  already  given  and  the  hon.

 Minister
 would  have

 come  duly  prepared  to  answer  the  questions.

 Shri  Sher  Singh  In  the  main  question  the  details  of  the  work  being  entertained
 1D  Hindi  by  the  Post  and  Telegraph  Department  were  asked  for  and  the  pattern  being
 followed  by  this  Department  has  already  been  mentioned  by  me  But  since  such  a
 detailed  information  is  required  to  be  collected  it  would  eventually  require  a  considerable

 period  of  time

 श्री  ato  कह रा मूर्ति  :
 श्रष्यक्ष  महोदय  !  मैं समभता  हूँ  कि  कुछ  लोग  हिन्दी  में  रुचि  न

 रखने  वाले  व्यक्तियों  पर  हिन्दी  थोपने  का  षड्यंत्र  रच  रहे  हैं  यह  भारत  के  हितों  के  प्रतिकूल
 मंत्री  महोदय  एक  सुची  का  ब्यौरा  दे  रहे  थे  जो  हिन्दी  थोपने  के  fara  में  थी  ।  यह  कार्य  उसी

 प्रकार  का  है  जिस  प्रकार  तुगलक  ने  राजधानी  परिवर्तित  की  थी  ।

 श्रेय  महोदय
 :

 कृपया  अप  अपना  प्रशन  रखिए  ।  तुगलक  कौन है  यह  निरंग  करना

 कठिन है

 श्री  वी कुष्णा मूर्ति  :  वहां  ss  हुए  तुगलक  ही  के  प्रतिनिधि हैं
 ।  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूँ

 कि  सम्बन्धी  नीति  में  परिवर्तन  करने  से  देश  की  एकता  को  हानि  होगी  ।  केवल  इतना  ही  नहीं  है

 मद्रास  तथा  अन्य  दक्षिणी  क्षेत्रों  के  रेलवे  तथा  डाक-तार  विभाग  के  झ्रधघिकारी  अरन्य  कोंचा  रियों

 को  हिन्दी  सीखने  के  लिये  fea  कर  रहे  हैं  तथा  उनका  कहना  है  कि  यदि  वे  हिन्दी  नहीं  सीखेंगे

 तो  उन्हें  उसके  परिणाम  भुगतने
 पड़ेंगे  ।  इस  तथ्य  के  कई  उदाहरण  मेरे

 पास  हैं
 ।  मेरे  पास  सरकारी
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 परिजनों
 कीं  प्रतियां  हैं  ।  क्या  सरकार  ऐसी  बातों  को  टोकेगी  तथा  क्या  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 करेंगी  ?  हमने  इस  बारें  में  एफ  संकल्प  पारित  किया  था  तथा  सरकार  उस  संकल्प  का  उल्लंघन  कर

 रही  है  और  हिन्दी  को  श्रंप्रत्पक्षरूप  से  ऐसे  व्यक्तियों  पर  लाद  रही  हैं  जिनको  उसमें  रुचि  नहीं  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  किं  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  महाराष्ट्र  तथा  दक्षिणीਂ  राज्यों  के  कुछ

 कार्यालयों  में  ग्र हिन्दी  भाषी  लोगों  पर  इस  प्रकार  हिन्दी  का  भार  डालने  ने  उन्हें  बहुत  कठिनाईयों

 का  सामना  करम  पड़  रहां  है
 ?  सरकार  इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  क्यां  उपाय

 करेगी  ?

 थ्री  शिवाजीराव  दां  ०  देशमुख  :  महाराष्ट्र  व्यक्तियों  को  इससे  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  ।

 eft  दोर  सिह  :  े  यह  बांका  थी  कि  कम  से  कम  राज  तो  डी०  एम०  Fo  मेरे  माननीय

 मित्र  भी  बदल  जायेंगे  ।

 श्री  ato  मति  मैं  जानता हूँ
 मैं  क्या  (  व्यवधान  )  शो  भक्त  ददन  कौर  श्री

 आजाद  को  भी  मैं  asa  तरह  जा  नता  हूँ
 ।

 तत १ श्री  शेर  कल  भी  मैंने  माननीय  सदस्य  इसी  प्रकार  की  बातें  सुनी  थीं  कौर  मु

 क  को  की  के  ७  के बड़ा  दु:ख  gat  था  ।  लेकिन  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं

 ait  ato  कृष्णार्माति  :  देश  इस  तथ्य  को  भली  भांति  जानता  है  कि  हम  दक्षिण वासी  हैं  तथा

 श्राप  उत्तरवासी  ।

 थ्री  द्र  सिंह  :  हम  हिन्दी  कों  कहीं  भी  थोप  नहीं  रहे  हैं  ।  जसा  कि  मैं  निवेदन  कर  चूंकि  हूँ

 जो  व्यक्ति  हिन्दी  में  सुचना  या  फोन  शादी  मांगते हैं  हम  उन्हें  हिन्दी  में  देते  हम  क्षेत्रीय  भाषा

 मैं  भी  सुचना  प्राणी  शाखा  कार्यालयों  के  सत्र  पर  वहां  कें  कार्यालयों  से  देंते  हैं  अंत  उनका  यह

 कहना  सच  नहीं  है  कि  हम  किसी  भाषा  को  म्रनावस्यक  महत्व  देते  हैं  ।  किन्तु  कि  हिन्दी

 fae  भाषी  के  रूप  में  सदन  दारा  स्वीकार  करली  गई  है  तथा  अंग्रेजी  को  सहायक  भाषा  के  रूप  मैं

 स्वीकार  किया  गया  है  हमें  प्रतिवेदन  तथा  फार्म  इन  दोनों  ही  भाषाओं  में  रखने  यह  सभी

 वीजे  श्रांएंगी  तथा  हिन्दी  भी  ora  हीं  क्योंकि  उसे  सभा  में  राज  भाषा  के  रूप  में  स्वीकार  किया

 गयां हैं  ।

 श्री  gto  ato  तिवारी  :  प्रश्न  तमिल  था  तेल यू  भाषी  क्षेत्रों  दे  नहीं  वरन  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों

 से  सम्बन्धित  जहां  भी  हिन्दी  का  नाम  भ्राता  है  पता  नहीं  क्यों  मेरे  माननीय  सिर  बीच  में  ge

 पड़ते हैं  ।

 थ्री  ato  कृष्णा मति  :  हिन्दी  भाषी  भी  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  ।

 थी  gro  ato  तिवारी :  मद्रास  में  भी  तो  जमीन  न  जानने  वाले  व्यक्ति  रहते  ही  हैं  तथापि

 बेड़ी पर पर पर  प्रशासनिक  कार्य  तमिल  भाषा  में  होता  है

 वीं  कृष्णावन्ती  :  वह  राज्य  है  तथा  यह  केन्द्र  हैं  ।  श्राप  अपने  राज्य  की  प्रशासनिक॑  भाषा

 हिन्दी  सकतें  |
 |
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 शोभा  ना  तिवारी  :  मैं  जाननी  चाहता  हूँ  कि  कया  हिन्दी  भाषी  राज्यों  तथा  उन  राज्यों

 जिन्होंने  अपनी  भाषा  हिन्द  मानती  है  सभी  दिये  गये  तार  हिन्दी  भाषा  में  भेजे  गये  थे  अथवा

 उनको  अग्रेजी  में  अनुवाद  करके  अनन्य  स्थानों  पर  भेजा  गया  था  |

 श्री  दार  हिन्दी  क्षेत्रों  में  स्थापित  कुल  तार  घरों  में  से  लगभग  wad  तार  घरों  में  से

 हिन्दी  में  तार  भेजने  की  व्यवस्था  की  जा  चुकी  हमने  यह  भी  अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  हिन्दी

 में  तार  भेजने  की  सेवा  को  शेष  सभी  तार  घरों  में  जसे  ही  प्रशिक्षित  कर्मचारी  मिलें  बढ़ा  दिया

 जाय  हम  अपने  अघिकारियों  को  .  देवनागरी  तार  सेवा  का  हित  करने  के  लिए  प्रशिक्षण  भी  दे

 रहे  हैं  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  I  am  not  inclined  to  say  any  thing  to  those  who  have

 been  using  Hindi  for  their  political  propaganda  or  to  those  who  are  annoyed  even

 in  the  name  of  Hindi.  Minister  whether  it  is  not  a  fact  that May  I  know  from  the  hon.

 after  long  efforts  it  was  decided  to  publish  a  telephone  directory  in  Hindi  also  for  the  use  of

 the  people  belonging  to  the  Hindi-speaking  states  ?  Is  it  not  a  fact  that  the  printing  of

 these  directories  undertaken  in  Delhi  become  a  fail  accomple  in  February  1969  and  that

 they  were  also  released,  and  it  so,  is  it  not  also  a  fact,  that  these  directories  are  being  stored

 as  yet  and  are  not  issued  ihe  40,000  .persons  who  placed  their  demands  for  Hindi

 directories  ?  The  main  cause  of  delay  in  issuing  these  directories  can  be  attributed  to  the

 misgivings  spread  by  the  officers  that  these  directories  are  actually  of  no  use  and  that  in

 future  the  printing  of  the  Hindi  version  of  these  directories  should  not  be  undertaken  Will

 the  hon.  Minister  laid  out  and  let  us  know  the  officers  involved  in  this  mischief  ?  It  is

 strange  that  the  Government  have  incurred  expenditure  on  this  item  and  the  persons  interest-

 edin  getting  these  directories  and  have  not  yet  been  oblized

 Shri  Sher  Singh  It  is  not  a  fact  that  40,000  individuals  asked  for  Hindi  directories

 in  Delhi  Actually,  from  13,000  to  15,000  persons  placed  their  demands  for  it  As  I  have

 stated  earlier,  in  other  states  like  Rajasthan,  Bihar,  Uttar  Pradesh  and  certain  circles  in

 Punjab,  the  work  of  printing  Hindi  telephone  directories  is  also  being  done  by  the  Govern-

 ment

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  The  hon  Minister  has  confessed-  that  from  13,000  to
 In  this  context 15,000  individuals  had  placed  their  demands  for  Hindi  telephone  directories

 may  I  know  the  reasons  for  not  making  the  same  available  to  those  persons  when  the

 directories  have  already  been  published  in  the  sufficient  number  ?

 Shri  Sher  Singh  I  will  certainly  find  out  whether  the  directories  have  been  supplied

 to  those  persons  or  not  My  apprehension  is  that  they  have  already  been  issued.  Any

 how  they  will  certainly  be  supplied  if  they  have  not  been  supplies  so  far

 श्री  बलराज  मधोक  बड  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  भाषा  का  प्रश्न  कराते  ही  तुरंत  हिंदी-श्रंग्रेजी

 का  विवाद  खड़ा  हो  जाता है  ।  हमने  हिन्दी  अपनी  राष्ट्रीय  भाषा  स्वीकार  कर  ली  है  तथा  अंग्रेजी

 को  सहयोगी  भाषा  के  रूप  मान  लिया है  अभी  तो  प्रशासनिक  कार्य  दोनों  ही  भाषियों  में

 चलाना  होगा  |  यदि  किन्हीं  मामलों  में  केवल  हिन्दी  भाता  का  ही  प्रयोग  हुमा  हो  शर  wast

 को  छोड़  दिया  गया  at  माननीय  मित्रों  को  कोई  शिकायत  हो  सकती  थी  ।  कितु  जब  दोनों

 ही  भाषियों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  तो  मेरे  विचार  से  किसी  भी  व्यक्ति  को  इसमें

 विकायत कि उन्हे

 नहीं  होनी  चाहिए  मैं  भ्रेपने  डी०  एम०  के०
 वाले  मित्रो  से  निवेदन  करूगा

 के  उन्हें  हिन्दी  का  नाम  सुनते  ही  नहीं  हो  जाना  चाहिए  ।  हम  भी

 मरे
 ल  प्रति  कोई  रोप  नहीं  रखते  ।  हिन्दी  के  थोपे  जाने  का  तो  प्रश्न  नहीं

 है
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 ये  तो  हमारी  अपनी  भाषा  है  तथा  हमारी  अपनी  भाषा  होनी  ही  चाहिए  ।  श्री  प्रकाशा  वीर  शास्त्री

 ने  उल्लेख  किया  है  कि  आपने  हिंदी  में  टेलीफोन  निर्देशिका  प्रकाशित  की  मुझे  भी  उसकी  एक

 प्रति  प्राप्त  हुई  है  किन्तु  तथ्य  है  कि  मुझके  हिंदी  वाली  निर्देशिका  के  साथ  एक  अंग्रेजी  की  भी

 रेवाड़ी  की  शावइयकनता  पड़ती  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  हिन्दी  वाली  निर्देशिका  में  अनेक  त्रुटियां

 मैं  पुछना  चाहता  हूँ  कि  भविष्य  में  जो  भी  कुछ  हिन्दी  में  प्रकाशित  होगा  क्या  ag  सही  होगा

 तथा  उसमें  नवीनतम  जानकारी  होगी  ।  हिन्दी  डाइरेक्टर  में  वे  संशोधन  भी  नहीं  किए  गए  हैं  जी

 भ्रंग्रेजी  डाइरेक्टर  में  कर  दिये  गये  हैं  ।  उसमें  आठ  महीने  पहले  के  नम्बर  दिखाए  गए  हैं  ।  क्या

 सरकार  भविष्य  में  छपने  वाली  हिन्दी  डाइरेक्टर  में  नवनीतम  जानकारी  देगी  तथा  उसमें  विमान

 डाइरेवटरी  की  भांति  त्रुटियां  नहीं  होंगी  ?

 Shri  Sher  Singh:  The  hon.  Member  has  correctly  stated  that  there  are  certain

 mistakes  in  the  Hindi  directory.  It  is  a  first  attempt.  Much  time  was  consumed  in  arrang-
 But ing  the  names  alphabatically  and  even  then  certain  mistakes  could  not  be  sanctionised.

 I  want  to  give  an  assurance  that  in  future  no  such  mistakes  will  be  left  unractified  and  the

 work  go  on  smoothly.

 श्री  कडप्पा  :  महोदय  !  मुक्के  aaa  हिन्दी  भाषी  महीनों  की  डाक  तार  विभाग  के  साथ

 हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  का  हिन्दी  में  सम्पकं  स्थापित  करने  की  मांग  के  साथ  Aa  कोई  आपत्ति  नहीं

 साथ  ही  za  ara  है  कि  मेरे  ये  हिन्दी  वाले  मित्र  हमें  भी  डाक  तार  विभाग  तथा  रेलवे

 विभाग  के  साथ  सम्पक  स्थापित  करने  का  ल।भ  उठाने  देगें  ।  थे  विभाग  देश  के  प्रत्येक  क्षेत्र  के

 ब्य वित यों  के  साथ  उनकी  विभिन्‍न  भाषियों  में  agar  कार्य  सम्पादन  करता  है  ।  हमें  भी

 उसका  लाभ  उठाने  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ।  संवैधानिक  स्थिति  कुछ  भी  हो  किन्तु  माननीय

 मंत्री  ने  बार-बार  यह  कहा  है  कि  हम  दो  भाषाओं  वाली  स्थिति  से  गुजर  रहे
 मेरे  विचार  से

 रेलवे  तथा  डाक  तार  विभाग  के  लिए  यह  स्थिति  अपनाए  रखना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  मेरा  अंग्रेजी

 के  साथ  कोई  लगाव  नहीं  है  ।  यदि  यह  देश  से  राज  चलनी  ज्ञान  तो  i  कोई  दुःख  नहीं  होगा

 किन्तु  देश  की  सारी  जनता  को  देखते  हुए  तथा  यह  देखते  हुए  कि  हमारे  देश  में  बहुत  भाषाएं  हैं  इन

 विभागों  के  कुशल  कार्य  संचालन  की  पद्धति  भी  बहु  भाषा  सम्मत  होनी  चाहिए  |  इस  देश  में  अन्य

 भाषा-वर्गों  के  व्यक्तियों  में  श्राम-सम्मान  की  भावना  तभी  at  सकती  है  ।  इस  बारे  में  मैं  जानना

 चाहूँगा  कि  डाक  तार  विभाग  ने  लगू  तथा  ger  wera  में  इन  चीजों  के  लाने  के  2.0

 तक  क्या  कार्य  किये  हैं  ?

 दूसरे  श्री  कृष्णमूर्ति  ने  इस  तथ्य  का  उल्लेख  किया  था  हमें  इस  विषय  में  aga  से

 वेदन  प्राप्त  हो  रहे  हैं  कि  बड़न  से  झ्र हिन्दी  भाषी  लोगों  को  अ्रप्रत्यक्षरप  से  हिन्दी  सीखने  के  लिए

 विवश  किया  जा  रहा  है  ।  यद्यपि  इसको  अ्रनिवायं  विषय  नहीं  बनाया  गया  तथापि  हिन्दी  दिक्षा

 कार्य के  लिए  निर्घारित  समय  में  दी  जाती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  यदि  कोई  कमेंट्री  हिन्दी

 कक्षा  से  भ्रनुपस्थित  रहता  है  तो  उसे  कायें  से  wages  माना  जाता  है  भ्र ौर  इस  आघार  पर

 उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाती है
 ।  मैं  यह  नहीं  समानता  कि  क्या  ऐसा  करना  सम् बंधा निक

 रूप  से  उचित  है  अथवा  नहीं  ।  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  कार्य  के  लिए  निर्धारित  समय  में  से  कितने

 घंटे  हिन्दी  शिक्षा  के  लिये  किये  जाते  हैं  ?  जब  एक  ब्यक्ति  को  कार्य  करने  के  लिए  नियुक्त  किया  गया

 है  तथा  जब  वह  कार्य  पर  तैनात  होता  है  तो  क्या  उसके  लिए  हिन्दी  सीखने  का  बन्धन  है
 ?

 10



 11  1891  (a)  मौखिक  उत्तर

 थ्री  दोर  सिंह  :  यह  निवेदन  कर  चुका  हूँ  कि  हम  क्षेत्रीय  arent  में  भी  फार्म  प्रकाशित

 कराने  जैसे  डाक  पर्चियां  डाक  डाक  लेखा

 थ्री  कडप्पा  :  मंत्री  महोदय की  सुविधा के  लिए  मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  मेरा  प्रत

 मनीश्नाडर  लिफाफे  शादी  ऐसो  चीजों  के  बारे  में
 जिन्हें  जनता

 प्रायः  उपयोग  में

 लाती  है  ।  मनी प्रा डर  फार्म  पहले  तमिल  भाषा  में  छपते  थे  किन्तु  ब  उन्हें  बन्द  कर  दिया  गया

 मैं  प्रशासनिक  फार्मों  की  बात  नहीं  कह  रहा  हूँ  ।

 श्री  दोर
 सिह  महोदय

 !
 क्षत्रीय  भाषियों  में  भी  छपने  वाले  फार्मों  की  सुची  पढ़

 रहाथा  ।

 mea  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  उसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।
 पुरी  सूची  पढ़ने  की

 झावइ्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  दोर  सिह  :  9  फार्म  क्षेत्रीय  भाषियों  में  छापे  गये  हैं  ।  मनी प्रा डर  फार्मों  को  त्रिभाषा

 रूप  देने  के  बारे  में  mate  जानो  कर  दिये  गये  इसके  भ्र ति रिक्त  अब  ato  पी०  पी०

 पंजीकृत  वस्तु प्र ों  के  पावती  सेन्ट  मसले  फार्म  अदि  भी  तीन  भाषाओं  में  छापे  जाएंगे  ।

 श्री  कंडीशन :  कर्मचारियों  को  हिन्दी  दिक्षा  देने  के  बारे  मे  बया  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  बोर  fag:  हिन्दी  राज  भाषा  है  अतः  कर्मचारियों  को  हिन्दी  शिक्षा  देना  अवश्यक है

 क्योंकि  जब  तक  वे  हिन्दी  नहीं  जानेंगे  यह  कठिन  हो  जाएगा  ।

 meme  महोदय  :  कया  कायें  के  लिए  निर्घारित  समय  के  अन्तर्गत  ?

 श्री  दोर  सिह  :  उन्हें  तो  हिन्दी  दिक्षा  पर  ही  ग्रा पत्ति  है  ।

 श्री
 कंडीशन  :  मुझे  इसमें  यही  आपत्ति  है  कि  हिन्दी  दिक्षा  कार्य  समय  में  क्यों  दी

 जाती  है  ।

 महोदय  :  अब  हम  मदन  लेंगे

 Joint  Management  Council  in  Hindustan  Insecticides
 Ltd.

 #1444,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister:  of  Labour  and:  Rehabi-
 litation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Joint  Management  Council  set  up  by  the  Hindustan  Insecticides
 Limited  has  proved  a  session  ;  and

 (b)  if  so,  its  main  feature  and  the  difficulties  being  faced  to  set  up  such  councils  in
 other  industries  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation
 (Shri  Bhagwat  Jha  Azad)  :  (a)  Yes,  Sir,  it  has  proved  a  success  on  the  whole.

 -(b)  The  Joint  Management  Council  consists  of  6  members,  3  representing  manage-
 ment  and  3  representing  workers.  It  meets  once  every  month.  The  council  has  appointed
 five  sub-Committees.  The  Joint  Council  or  its  appropriate  Sub-Committee  is  being  con-
 sulted  by  the  Management  on  production  problems  and  other  matters  stipulated  in  an

 Agreement.  An  adequate  system  of  employer-employee  communication  has  been  developed
 through  the  Council  and  certain  administrative  functions  assigned  to  it.
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 Some  of  the  difficulties  faced  i  setting  up  such  Councils  in  other  establishment

 briefly  are  (a)  lack  of  correct  attitude  among  employers  and  employees’  unions,  (b)  inter
 and  intra-union  rivalry,  (0)  multiplicity  of  joint  bodies,  and  (d)  existence  of  informal

 arrangements  for  joint  consultation.

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Mr.  Speaker,  Sir,  when  the  joint  efforts  have  been

 proved.  to  be  highly  remunerative  in  the  sphere  of  antibiotics,  the  strikes  have  been  averted,
 the  tension  has  been  evoked,  the  bureaucratic  attitude  of  the  officers  has  ‘been  changed  and

 labours  as  well  as  the  Government  have  been  benefitted,  may  I  know  the  reasons,  in  the

 circumstances,  for  not  acceleratingly  extending  this  scheme  to  the  other  Public  and  Private

 Sectors  and  for  not  undertaking  any  large  scale  project  in  this  regard  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  agree  with  the  hon.  Member  that  at  several  places  this

 scheme  has  proved  a  success  and  on  this  basis  we  are  trying  to  extend  this  scheme  to
 both  Private  and  Public  Sectors.  At  present,  the  joint  management  councils  have  been

 functioning  in  34  Undertaking  under  Public  Sector  and  in  55  Private  Sector  Undertakings.
 Due  to  the  lack  of  healthy  atmosphere  between  the  employees  and  employers  it  has  been

 difficut.  to  extend  this  scheme.  Inter-union  rivalry  has  been  the  second  but  not  least

 important  cause  due  to  which  the  extension  of  this  scheme  has  been  hampered.  Unless  the
 inter-union  rivalry  is  removed  it  would  be  difficult  to  extend  this  scheme  because  in  the

 present  situation  it  is  not  possible  for  the  management  to  decide  which  union  should  be

 approached  by  them.

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  If  the  main  obstacle  in  implementing  and  extending
 the  said  councils  in  the  different  undertakings  is  ascribed  to  the  existence  of  more  -than  one
 union  in  one  undertaking  and  to  the  prevailing  rivalry  among  them  may I  know  the
 reasons  for  not  accepting  the  suggestion  offered  to  the  Government  repeatedly  in  the  House
 to  the  effect  that  Government  should  take  steps  in  the  matter  so  that  there  should  be  only
 one  union  in  one  undertaking  and  its  election  should  be  held  by  secret  ballet  ?  What  are
 the  reasons  for  making  slow  progress:so  far  as  the  implementation  of  this  scheme  is  con-
 cerned  ?  These  councils  are  formed  only  in  80  to  85  undertakings  throughout  the  country.
 This  is  entirely  inadequate  achievement.  I  also  want  to  know  whether  the  objection  is  raised
 by  the  management  or  by  the  workers  of  the  undertakings  in  which  the  councils  have  not
 been  formed  so  far  ?

 Shri  Bhegwat  Jha  Azad  :  As  1  have  already  there  are  two  or  three
 Obstacles  before  us.  The  hon.  Member  has  inquired  about  the  arrangements  restricting  to
 the  single  union  in  a  particular  undertaking.  But  I  may  say  that  this  is  not  a  matter  which
 can  be  solved  legally.  The  hon.  Member  may  agree  to  it  but  would  it  be  possible  to
 convince  the  labour  unions,  certain  other  hon.  Members,  A.  1,  T.  U.  C.,  other  labour  or-
 ganisations  etc.  ?  At  present  in  89  undertakings  such  councils  have  been  set  up.  Govern-
 ment  are  interested  in  extending  this  scheme  to  other  undertakings  and  in  setting  up  of  joint
 management  councils..  But  no  further  appreciable  achievement  is  expected  in  this  matter
 unless  the  attitude

 of
 the  employers  is.  curbed  and  unless  the  inter-union  rivalry  is

 eradicated.

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  The  Government  do  not  accord  the  requests  of  all  the
 unions  of  an  undertaking.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  Let  him,  please,  cite  any  example  to  this  effect.

 aft  स०  कुदु  :  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  ara  प्रबन्धक  परिषद  सुचारू  रूप  से  कार्य

 कर  रही  है  ।  यदि  तो  पिछले  कुछ  वर्षों  ara  प्रबन्धक  परिषदों  की  संख्या  140  थी  ga

 घटकर  89  क्यों  रह  गई  है  ?  कया  इसका  यह  कारण  नहीं  है  कि  उद्योगपति  तथा  कर्मचारी  इन

 सभा  प्रबन्धक  परिषदों  के  कार्य  संचालन  में  सहयोग  नहीं  दे  रहे  हैं  ?
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 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  यन  सच  है  1965  में  जब  हमारे  देश  पर  ग्रामीण

 तो  इस  योजना  को  बहुत  ख्याति  प्राप्त  हुई  कौर  संघ  मिल  कर  एक  हो  गए  थे  |

 1966  में  इस  प्रकार  के  140  उप कम  थे  जब  इस  का  परीक्षण  लिया  गया  था  ।  1967  में  इनकी

 संख्या  132  तथा  1968  में  130  कौर  इस  समय  हमारे  पास  89  यह  इसलिए  है  कई  एक

 परिषदों  ने  इस  कार्य  को
 करने  का  प्रयत्न  किया  परन्तु  वे  क्रियान्वित  नहीं  कर  सकीं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसका  क्या  कारण  है

 श्री  स०  कुदु  :  उन्होंने  मेरे  सबसे  प्रतीक
 प्रसंगो  चित

 प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  |

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  मैंने  यह  उत्तर  दे  दिया  है  कि  वे  क्यों  कराये  संचालन  नहीं  करे

 रही  है  ।  मैंने  इसके  कारण  भी  बता  दिये  प्रथम  तो  मालिक  ौर  करमचारियों  दोनों  का  सही

 रवैया  नहीं  दूसरे  प्रस्तर-संघ  तथा  तीसरे  अनौपचारिक  सल।हकार  समिति  का  अस्तित्व

 में प्राना  |  इन  कारणों  के  कारण  हम  इनको
 श्र  फलाने  में  सफल  नहीं  हो  सके  ।

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  Mr.  Speaker,  the  hon.  Minister  has  just  now  said  that

 most  of  the  problem  have  not  been  settled  because  of  the  inter-union  rivalry  and  that  all  the
 unions  have  support  of  one  political  party  or  the  other  and  as  such  their  internal  rivalry
 will  not  cease.  I  want  to  know  whether  it  is  not,  in  the  interest  of  the  employees  that
 Government  should  give  up  the  tdea  of  making  the  employees  to  form  one  Joint  Council  by
 merging  their  Unions  into  one  and  that  Government  should  enact  a  law  so  that  there  is

 only  one  Union,  and  the  elections  of  that  union  would  be  held  on  the  basis  of  secret  ballot
 and  Government  would  arrive  at  any  agreement  only  with  that  Union

 a

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  द  How  can  Government  do  this  ?  These  labourers  seeing
 their  own  interests  are  in  different  unions,  how  can  we  ask  them  that  they  were  not  aware  of
 their  own  interests.  You  should  be  either  in  INTUC,  or  in  H.  M.S.  orin  A.  LT.
 It  is  for  them  to  decide,  how  can  we  force  them  ?

 श्री  रंगा  :
 मैं  जानना  चाहता  हूँ  fr  सरकारी  तथा  AT  सरकारी  उद्योगों  से  सम्बन्धित  इन

 सब
 औद्योगिक  संस्थानों  जहाँ  सभा  प्रबन्ध  हो  गया  है  तथा  जहाँ  श्रमिक  काम  करने  को  संतुष्ट

 वां  आपका  कब  तक  कया  अनुभव  रहा  है  ?  कया  वहां  कम  हड़ताल  हुई  है  क्या  वहां  के
 दिन

 कम  रहे  हैं  ;  तालाबंदी  कम  रही  है  तथा  कम  जन-घण्टे  व्यय  हुए  हैं  ?

 ०11  भागवत  का  आजाद  :  यह  संच  है  कि  जहां  हमने  ये  प्रयोग  किए  हैं  वहाँ  परिणाम

 अच्छे  रहे  हैं  ।  यह  सच  है  कि  वहां  कम  हड़तालें  हुई  हैं  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।  इन  मामलों

 में  जहां  हमने  यह  प्रयत्न  किया  है  तथा  संघों  को  प्रबन्ध  इरादी  में  सम्मिलित  किया  हम

 उनसे  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  सलाह  लेते  उनके  तकनीकी  मामलों  में  सलाह  लेते  अ्रल्णाहारों

 का  संचालन  करते  तथा  श्रीपाद  शादी  का  निर्धारण  करते  हैं  वहां  पर  जो  परिणाम  रहे  हैं  वे

 सब  उत्साहजनक  रहे हैं  |

 Shri  Jaipal  Singh  :  The  hon.  Minister  is  discussing  about  the  difficulties—What  for

 Government  is  here—is  it  for  eleminating  difficulties  or  to  increase  them  ?  What  I  mean  to

 say  is  why  Government  should  not  enact  a  legislation  for  forming  only  one  union  so  that  this
 vin  mi  airy  may  ston

 kind  of  pro  vill  cial  discrimination and  iiwtue utual  riv  बनाव  aiay  top  ?
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 —

 झच्यक्ष  महोदय
 :  अन्य  प्रदान ।

 att  जयपाल  सिंह
 :

 मुझे  उत्तर  दिया  जाए  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  ऐसा  क्यों
 है  ?  मैं

 भारखण्ड  क्षत्र  का
 हूँ

 घोर  मैं  जानता  हूँ  कि  आरएनटी ०  का  कोई  अनुयायी  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अरब  अन्य  प्रश्न

 Production.  of  Pulses

 *1449.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Bas HOO  d  and  Agriculture
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  availability  of.  pulses  has  gone  down  by  20  per  cent

 during  the  last  ten  years  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  agricultural  production  of  pulses  has  also  been

 gradually  declining  ;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (d)  the  measures  being  adopted  by  Government  to  encourage  the  cultivation  of  pulses

 in  order  to  step  up  its  production  ?

 ara,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  श्रन्तासाहिब

 :  से  पूछी  गयी  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता
 है  !

 विचारा

 1963-64  झर  1965-66  तथा  1966-67  के  सुखे  वाले  वर्षों  को  जबकि

 उत्पादन  घटकर  80  लाख  से  100  लाख  मीट्रिक  टन  के  बीच  रहा  are  उत्पादन  में  उच्चतम

 उत्पादन  वह  1958-59  के  मुकाबले  में  23  प्रतिशत  से  36.5  प्रतिशत  की  कमी  गत  दस

 वर्षों  में  दालों  की  औसतन  विधिक  उपज  115  लाख  मीट्रिक  टन  से  130  लाख  मीट्रिक  टन  के

 बीच  थी  ।  1968-69  को  जबकि  60,000  मीट्रिक  टन  की  एक  छोटी  सी  मात्रा  का

 निर्यात  करने  की  इजाजत  दी  गई  गत  दस  वर्षों  में  दालों  का  समस्त  देसी  उत्पादन  देश  की

 खपत  के  लिए  उपलब्ध  था  |

 (=)  श्रनुसंघान  वैज्ञानिकों  ने  समस्या  पर  काबू  पा  लिया  है  कौर  एक  समन्वित  श्रनुसंघान

 कार्यक्रम  अपनाया  है  ।  निम्न  उपायों  को  अपनाकर  दालों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्न

 किए  जा  रहे  हैं
 :--

 (1)  उन  विस्तृत  क्षेत्रों  में  जहां  कि  सिचाई  की  व्यवस्था  है  अथवा  वर्षा  सुनिश्चित  है

 जहां  अ्रघिक  मात्रा  में  उत्पादन  प्राप्त  किया  जा  सकता  प्रणालियों  का

 अपनाना 1

 (2)  खरीफ  ate  रबी  की  फसलों  की  कटाई  के  उगाने  के  लिए  after  उगने

 वाली  दालों  की  फसलों  का  अपनाना  ।

 (3)  कुछ  दालों  की  फसलों  का  कुछ  नकदी  फसलों  जैसे  गन्ना  शादी  के  साथ  मिला

 कर  उगाने  का  कार्यक्रम  ।

 (4)  विभिन्‍न  दालों  के  ऋज़ोबियम  wear  के  संवर्धन  का  कार्यक्रम  ।

 ह
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 (5)  हाल  ही  में  विकसित  दालों  की  कुछ  नई  किस्मों  के  बीजों  के  dada  का

 कार्यक्रम  ;

 (6)  विशेषकर  फास्फेंटिक  उर्वरकों  का  बढ़ता  gar  प्रयोग  ।

 (7)  दालों  को  हानि  पहुंचाने  वाली  बीमारियों  आर  कीटाशुप्रों  की  रोकथाम  के  लिए

 क्षमता पूर्ण  एवं  आधिक  नियंत्रण  उपायों  का  प्रयोग  |

 (8)  दालों  की  रोग-निरोधक  किस्मों  का  विकास  ।

 (9)  बहुत  कम  न्यूरो-टॉक्सिक  एलकलाइड  रखने  वाली  खेसरी  किस्म  का  विकास  ;

 अर

 (10)  उत्तम  पकाने  की  क्वालिटी  तथा  पोषक  तत्वों  के  साथ  किस्मों  का  विकास  ।

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  The  statement  laid  on  the  Table  of  the  House  by  the
 hon.  Minister  shows  that  during  the  last  10  years  production  of  pulses  has  ranged  between
 11  million  tonnes  and  13  million  tonnes  and  not  more  than  that.  But  the  rate  of  produc-
 tion  has  gone  down  in  three  years.  In  the  circumstances  want  to  know  from  the  hon.
 Minister  whether  he  is  aware  of  the  fact  that  the’  Agricultural  Department  of  Punjab  State
 Government  has  made  a  study  and  they  observed  that  the  production  land  area  of  pulses
 has  been  decreased  by  about  29  per  cent,  or  say  the  farmers  decreased  sowing  pulses.  Untill
 you  kindly  tell  us  the  reasons  thereof  ?

 श्री  श्नन्तासाहिब  शिन्दे  पंजाब  सरकार
 ने  1966-67  के  समय  का  उल्लेख

 किया  है  जब  वहां  अकाल  पड़ा  तथा  जेसा  कि  मैंने  पहले  ही  विवर  में  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि

 दालों  का  उत्पादन  11.5  मिलियन  टन  से  13  मिलियन  टन  तक  रहा  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  अन्य

 खाद्यान्नों  के  ama  उस  क्षेत्र  में  कोई  विधि  नहीं  इस  जोर  हमारा  ध्यान  श्रीकृष्ण  है  ।  एक

 कारण  यह  भी  है  कि  दालों  की  प्रतिकार  फसलें  वर्षा  से  पनपती  sata  वर्षा  की  श्रनिदिचितता

 से  दालों  के  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 हम  दालों  की  प्रतीक  उपज  वाली  का  विकास  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  |

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Are  our  research  institutes  trying  to  increase  the
 production  of  pulses  as  Government  has  done  in  the  case  of  hybrid  and  high  yielding
 varieties  of  wheat  after  importing  it  from  Mexico  and  which  is  being  given  to  farmers,
 so  that  production  of  pulses  may  increase  in  short  internal  of  time  ?  If  so,  what  is  the
 nature  of  varieties  so  far  developed  ?

 att  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  हां  ।  यह  कर  लिया  गया  है  ।

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  I  requested  you  to  let  me  know  the  varieties  that
 have  been  developed  ;  may  know  the  names of  these  varieties  of  pulses  ?

 oft  ग्रन्नासा हिब  शिन्दे
 :

 माननीय  सदस्य  को  मू ग
 की  किस्म  का  तो  पता  ही  होगा  ।

 हम  तथा  के  लिए  भी  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  रंगा  :  पंजाब  तथा  हरियाणा  सरकारों  ने  शिकायत  की  है  उनके  क्षेत्र  से

 अन्य  क्षेत्रों में  दालों  के  निर्वात  पर  जो  हरनेक  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  लगाए  गए  हैं  उससे  भी  उनके
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 किसानों  को  हतोत्साह  होना  पड़ा  है  ।  अन्य
 फसलों

 के  रंग  के  रूप  में  दालों  के  उत्पादन  को  भी

 ऋतु  के  अनुसार  बढ़ाया  जाता  है  ।  सबसे  पहले  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  दालों  के  aa  जाने

 पर  से  रोक  हटाने  के  लिए  सरकार  क्या  कारवाई  करने  का  विचार  करती  है  दूसरे  दालों  के  मलय

 निर्धारित  एवं  सन् पारित  करके  क्या  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  दिये  जायेंगे  जिससे  कि  दालों  का  उत्पादन

 बढ़  सके  ?

 थ्रो  झन्तासा हिब  शिन्दे  प्रोफेसर  रंगा  इस  सदन  के  साधारण  सदस्य  नहीं  हैं  परन्तु  वे  सदन

 के  एक  बहुत  प्रमुख  नेता  भी  हैं  ।  qa  खेद  है  कि  वे  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  इस  समय  दालों  के

 लाने  या  ले  जाने  पर  किसी  भी  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  रंगा  :  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  के  सम्बन्ध  में  क्या  है  जसे  दालों  के  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन

 देना  जिससे  उसो  भूमि  का  afar  से  अ्रधिक  क्षेत्र  उपयोग  में  लाया  जा  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  पहन  |

 चावल  की  वसूली

 1452.  श्री  रा  बरुआ  श्री  चंगलराया  ag
 at  flo  To  भास्कर

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  ae  सच  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  ada  फसल  के  प्रारम्भ  भ्रमित

 1968  से  फरवरी  1969  तक  लगभग  11.5  लाख  मीट्रिक  टन  चावल  की  वसूली

 की  है

 यदि  तो  क्या  वसूली  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  का  50  प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  हो

 चुका  श्र

 aa  तक  विभिन्‍न  राज्यों  से  चावल  की  कितनी  मात्रा  की  वसूली  की  जा  चुकी  है  ?

 खाद  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्ररनासाहिब

 196 £0 ी  at भ्र ौर  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  चालू  फसल  मौसम  में  फरवरी

 लगभग  14.45  लाख  मीटरी  टन  चावल  झधिप्राप्त  किया  था

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  झधिप्राप्त  का  कोई  अलग  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 भारतीय  खाद्य  निगम  सहित  सभी  एजेंसियों  द्वारा  1909  के  ara  तक  चावल  की

 गई  वास्तविक  अधिप्राप्ति  समुचे  लक्ष्य  का  लगभग  61  प्रतिशत  थी  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  संहित  सभी  एजेंसियों  द्वारा  asta  के  लगभग  तीसरे  सप्ताह

 तक  अधिप्राप्ति  चावल  की  कुल  मात्रा  लगभग  26.9  लाख  मीटरी  टन  थी  |

 श्री  राग  बीघा  अ्रघिप्राप्ति  के  प्रोत्साहक  आंकडों  को  देखते  हुए  मैं  यह  चाहता

 हैं
 कि  क्या  कुछ  कारखानों  को  चावल  बनाने  का  अपना  प्रबन्ध  करने  की  भ्र नुम ति  देने  का  सरकार

 बिचार  करती  है  ?  वास्तव  मेरे  अपने  राज्य  में  चावल  के  कारखाने  बन्द  होते  जा  रहे
 हैं  क्योंकि

 उनमें  लगे  घन  की  उन्हें  बहुत  हानि  हुई
 है  तथा  रोजगार  की  भी  हानि  हुई  है  ।
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 att  श्रन्नासाहिब  दिन  :  जहां  तक  वसूली  के  ढंग  का  सम्बन्ध  इसे  हम  पुणें  रूप से  राज्य

 सरकारों
 की  इच्छा  पर  छोड़  देते  यह  तो  राज्य  सरकारों  का  कायें  है  कि  वसूली  के  ढंग  पर

 करें ।

 श्री  रो  प्रदान  के  भंडार  संग्रह  तथा  इसके  चोरी  छिपे  ढंग  से  गायब  करने  के

 qa  अनुभव  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  यह  श्रीनिवासन  देगी  कि  अनाज  के  समा हरण  तथा  इसका

 भण्डार  करने  के  लिए  ऐसे  कदम  उठाये  जायेंगे  जिससे  कि  प्रकार  की  चोरी  से  दिला यमान  हानि

 न  हो  तथा  ऐसी  विकृत  स्थिति  न  होने  पाए  ?

 श्री  श्रस्तासाहिब  farts  यह  तो  इस  प्रश्न  से  बहुत  बाहर  की  बात है
 ।  परन्तु  मैं  यह

 कहूँगा  कि  जसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  इस  प्रकार  की  कोई  हानि  नहीं  हो  रही  है  ।

 श्री  चंग लरा या  नायडू  या  यह  सच  नहीं  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  चढ़ाने-उतारने  का

 बहुत  अधिक  वसूल  करना  है  ।  क्या  ऐसा  वहां  कर्मचारियों  की  बिकता  से  है  अथवा  वहां

 खाद्य  निगम  में  सुप्रबन्ध  होने  के  कारण  वे  एक  क्विंटल  पर  लगभग  11-12  रुपये  उतारने

 का  बीच  लेते  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  स्थिति  में  क्या  वे  aha

 प्राप्ति  के  कार्य  को  राज्य  संघों  में  सहकारी  संस्थानों  को  सौंपेगे  जिससे  कि  वे  इसकी  अधिप्राप्ति

 के  लिए  कम  लें  कौर  यह  भी  लोगों  को  इससे  चावल  छोड़ने  का  कुछ  प्रोत्साहन  मिले  ?  क्या  वे

 5  रुपये  प्रति  क्विंटल  उनको  बोनस  के  रूप  में  देने  जा  रहे  हैं  ?

 ait  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  जहाँ  तक  इसकी  श्रषिप्राप्ति  के  लिए  सहकारी  एजेंसियों  को

 लगाने  सम्बन्ध  जहां  भी  सम्भव  होता  है  खाद्य  निगम  सहकारी  संस्थानों  को  अ्रधिप्राप्ति

 एजेंट  बनाने  का  प्रयत्न  तो  करती  है  ।

 श्री  रंगा  :  एकाधिकार  वादियों  के  रूप  में  नहीं  ।

 श्री  श्रन्तासाहिब  शिन्दे  :  एकाधिकार  वादियों  के  रूप  में  नहीं  ।  यह  भी  राज्य  सरकारों

 की  अपनी  इच्छा  पर  छोड़ा  हम्ना  है  ।  हम  राज्य  सरकारों  से  बरामद  करते  हैं  ate  उनकें  परामर्श

 से  भ्रषिप्राप्ति  के  ढंग  निर्धारित  करते हैं
 ।  जहां  तक  मुल्यों  का  सम्बन्ध  मैं  किसी  भी  माननीय

 सदस्य  के  साथ  इसके  gar  को  तैयार  हूँ  ।  यदि  पर्ण  रूप  से  विचार  किया  जाए  तो  खाद्य  निगम  के

 मूल्य  लाभ  वास्तविक  मूल्यों  पर  आघारित  जसे  भण्डार  संग्रह  के  लिए  लगभग  एक  रुपया

 प्रति  क्विंटल  ।  परन्तु  यह  प्रश्न  इस  सदन  में  कई  बार  उठया  जा  चुका है  ।  मैं  किसी  भी  माननीय

 सदस्य  को  विश्वास  दिला  सकता  हूँ  कि  यह  शुल्क  का  वास्तव  में  अधिक  नहीं  यदि  किसी  विशेष

 बात  के  लिए  कोई  सुभव  है  तो  मैं  उस  पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  There  have  been  complaints  from  many  parts  of  the  country  that

 Food  Corporation  of  India  is  not  procurring  rice.  Such  complaint  has  been  received  parti-

 cularly  from  Assam.  I  want  to  know  reasons  why  they  are  not  purchasing  rice  when  it

 available  in  the  market  ?

 श्री  seat  साहिब  fare  :  हम  तैयार  हैं  ।  यदि  इस  प्रकार  की  कोई  सुचना  मननीय  सदस्य

 को  मिली है  तो  वह  कृपया  करके  हमें  दे  दें
 ।
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 Shri  K.  N.  Tiwary  :  I  want  to  know  whether  Food  Corporation  is  functioning  in  all
 the  states  or  only  in  some  states  where  it  is  functioning  for  the  procurement  work  and
 whether  it  is  a  fact  that  the  prices  of  rice  and  other  foodgrains  are  going  down  in  the
 market  ?  Will  Government  according  to  its  new  policy  it  has  adopted,  give  instructions to
 the  Food  Corporation  of  India  to  purchase  entire  quantity  in  Case  the  prices  of  foodgrains
 start  falling  ?

 श्री  seat  साहिब  fied  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  दिया  गया  श्रीनिवासन

 कि  हम  सम्पूर्ण  चावल  खरीद  लेंगे  अभी  तक  स्थिर  है  ।  जम्मू  तथा  नागालैंड

 तथा  लह्रयारणा  को  छोड़  कर  अन्य  सारे  राज्यों  में  खाद्य  निगम  काम  कर  रहा  है  |

 at  हेम  बरूगप्रा  मैं  जानना  चाहता  हैं  कि  किस  राज्य  में  खाद्य  निगम  वसूली  के  निर्धारित

 लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  है  ?  क्या  यह  पश्चिमी  बंगाल  है  ?  यदि  यह  राज्य  पिचों  बंगाल  है

 तो  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  है  तथा  अब  तक  उसने  क्रि तनी  वसूली  कर  ली  है  ?

 श्री  wat  साहिब  पश्चिमी  बंगाल  की  वसूली  अभी  तक  सन्तोष  जनक  है  मेरी

 जानकारी  है  कि  राज्य  सरकार  तथा  खाद्य  निगम  के  लिए  उन्होंने  4  लाख  टन  की  प्राप्ति  कर

 Increasing  Unemployment  of  Disabled  Persons

 के  1456,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it
 is

 a  fact  that  unemployment  among  the  disabled  persons  in  the  Capital
 is  increasing  :

 (b)  if  so,  the  number  of  disabled  persons  whose  names  are  registered  with  the  Employ-
 ment  Exchanges

 (c)  the  number  of  disabled  persons  to  whom  employment  apportunites  were  provided
 in  1968-69  and  the  number  of  those  whose  names  are  in  the  waiting  list  ;  and

 (d)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Laboar  Employment  and  Rehabilitation
 (Shri  Bagwat  Jha  Azad):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  Special  Employment  Exchange  for  physically  Handicapped  persons,  New
 Delhi  placed 221  physically  handicapped  persons  in  employment  during  1968-69.  The
 number  on  the  Live  Register  of  the  Fxchange  at  the  the  end  of  March,  1969  was  583.

 (d)  The  following  steps  already  taken  by  Government  for  improving  the  placement  of
 physically  handicapped  persons  progressively,  are  yielding  good  results

 1)  Establishment  of  a  special  Employment  Exchange  for  Physically  Handicapped
 at  New  Delhi  to  render  specialised  assistance  to  physically  handicapped  job-
 seekers  and  to  employers  3

 (it)  Grant  of  priority  11  for  purposes  of  submission  by  the  Employment
 Exchange  ;

 (iii)  Relaxation  in  the  matter  of  typing  qualifications,  for  physically  handicapped
 candidates  seeking  employment  as  lower  Division  Clerks  in  Central  Govern-
 ment  offices  and  establishments  ;
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 (iv)  Medical  examination  facilities  by  the  spepial  Medical  Board  attached  to  the

 Exchange  and

 (v)  Relaxation  of  upper  age  limit  by  five  years  for  recruitment  to  Class  III  and
 Class  IV  posts  in  Central  Government  offices  and  establishments

 .  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Mr  Speaker,  whatever  the  hon.  Minister  has  said

 almost  correct,  but  he  has  left  this  matter  for  Delhi,  the  Capital,  that  it  is  a  question  for

 the  state  But  what  help  central  Government  propose  to  extent  to  them  inrespect  of

 Employment  education  media  ?  This  matter  should  not  be  entrusted  to  state  Government
 In  what  respects  does  the  Central  Government  help  them  and  whether  you  have  sent  any
 one  of  the  disabled  person  to  foreign  countries  you  have  employed  so  for  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Mr.  Speaker,  this  question  is  clearly  for  Delhi  as  mention-

 ed  in  (a)  Therefore  we  have  replied  to  that  one  Had  the  hon.  member  given  me  notice
 I for  answer  for  whole  of  the  country  I  would  have  definitely  given  him  reply  to  that  also

 therefore,  should  not  be  blamed  for  this

 So  for  the  Ministry  is  concerned  we  try  to  know  the  number  of  the  disabled  persons

 through  various  employment  exchanges,  what  kind  of  help  should  be  given  to  them  and  we

 have  established  special  employment  exchangs  for  them  of  which  some  are  operating  for
 whole  of  the  Country  Through  these  employment  exchanges  we  try  to  find  out  how
 these  difficulties,  being  faced  by  these  disalbed  people,  can  be  removed,  and’  secondly  we  try
 to  find  the  place  where  we  should  provide  jobs  for  them  our  officers  themselves  go  there,

 Study  the  situation,  take  interview  and  in  this  way  steps  are  bring  taken  to  provide  employ-
 ment  to  them.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  I  asked  in  regard  to  Delhi  whereas  you  are  telling  me  in

 regard  to  Bombay.  I  wanted  to  know  what  Government  is  doing  regarding  training  to  be

 given  to  them  in  various  trades  such  as  Carpenter’s  work,  weaver’s  work  and  so  on  ?  What
 is  the  number  of  such  training  institutes  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Kindly  put  this  question  to  the  department  of  social  wel-
 fare  That  department  will  give  you  the  required  reply  This  is  not  the  responsibility  of
 our  department

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  What  will  the  Department  of  Social  Welfare  do

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  Kindly  ask  them,  they  will!  tell  you

 atta  में  ara  कौर  कृषि  संगठन  की  विचार  गोष्ठी

 1462.  श्री  देवकीनन्दन  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हॉल  ही  में  मनीला  में  हुई  खाद्य  शरर  कृषि  संगठन  की  विचार

 गोष्ठी  में  यह  विचार  व्यक्त  किये  गये  हैं  कि  इस  वर्ष  एशिया  में  चावल  का  उत्पादन  झावर  कता

 से  अधिक  होने  की  सम्भावना  ate

 क्या  उत्पादन  में  इस  रूख  से  भारत  द्वारा  रायात  किये  जा  रहे  चावल  के  मुल्य  पर

 प्रभाव  पड़ेगा  ate  यदि  तो  कितना  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  घ्रन्नासा  हित

 दिन्दे) ः :  अर  मनीला  में  20-27  1969  को  हुए  खाद्य
 तथा  कृषि  संगीत  के

 चावल
 सम्बधी  अ्रध्ययन  ग्रुप  के  अधिवेशन  पे  rf  aval  से  प्रतीत

 हुआ
 है  कि  एशिया  में

 में  हुई  स  he  ॥  Oe RC
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 1968  में  अधिकांश  आयातक  तथा  निर्यातक  देशों  में  अच्छी  फसलें  हुई  हैं  ।  इसके

 स्वरूप  भारत  इस  समय  गत  ae  की  अपेक्षा  पर्याप्त  कम  मुल्य  पर  चावल
 का

 आयात  कर

 att  देवकीनन्दन  पाटो दिया :  संसार  भर  में  की  फसल  बहुत  अधिक  होने  के

 क्या  चावल  की  मांग  संसार  में  बढ़  जायेगी  ?  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  मुल्य  लाभ  का  तब

 क्या  होगा  जो  हमारे  देश  को  इससे  प्राप्त  होगा
 ?

 दूसरे  दादों  में  गत  वर्ष  चावल  का  आयात  मुल्य

 क्या  था  तथा  इस  समय  कया  झायात  मूल्य  है  जो  हम  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  भ्न्नासाहिब  शिन्दे  :  माननीय  सदस्य  के  प्रदान  के  प्रथम  भाग  के  सम्बन्ध  संसार  में

 इसकी  अघिकता  की  स्थिति  अभी  तक  नहीं  झाई  जहां  तक  मुल्य  का  सम्बन्ध  मैं  अलग  अलग

 देशों  के  मुल्य  के  प्रश्न  में  नहीं  पड़ना  |  यह  हमारे  हित  में  नहीं  है  ।

 थी  देवकीनन्दन  पा ठो दिया  :  भारत  में  चावल  की  मांग  की  तुलना  में  इसकी  कितनी

 सम्भाव्य  कमी  होगी  तथा  इसके  रायात  के  लिए  क्या  काय  क्रम  हैं
 ?

 श्री  झन्ना साहिब  fire  :  हम  4  से  5  लाख  टन  तक चावल  का  आयात  करते  हैं  ।  उत्पादन

 पर  निरभर  करने  हुए  हम  इतना  ही  आयात  करेंगे  |

 ट्  पटरों का  आयात

 1468  श्री  देवन  सेन  श्री  प्०  न०  सोलंकी

 श्री  द्०  रा०  परमार  श्री  किकर  सिह

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  भर करेंगे  कि

 वर्ष  1968  में  किन  किन  देशों  से  ट्रैक्टरों  का  आयात  किया  गया  कौर  प्रत्येक  देश  से

 कितने-कितने  ट्रैक्टरों  का  अख़राजात  किया  गया

 (#)  इन  ट्रैक्टरों  का  मुल्य  कितना  था  झर  वे  प्रयोक्ताओं  को  किस  मुल्य  पर  बेचे  गये

 !  ऋ

 इस  वर्ष  कितने  ट्रैक्टरों  का  आयात  करने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झन्ना सा हेव

 पूछी  गई  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण
 ee

 देश  का  नाम  ट्रेक्टर  का  माइल  1968  में  किया  कुल  लागत  बीमा -  अधिकतम  विक्रय  मुल्य

 गया  आयात  भाड़ा  सहित  दाम

 a  ला नकितल्‍ए।तएतचधन्य

 ee  डी  Ya  ०14  बीलेरस  84  72  58,49,764 46,52,9%

 एम  oz]  445  56,89,325  68,84.150

 5  एम०  एस०

 1000  98,84,200  1,30,74,100

 वाकिया
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 ्
 Forfz

 खित  at

 ~
 इसके  अ्रतिरिक्त  1968-69  के  दौरान  15000  एक्ट  रों  का  mara  करने  का  निर्णय  भी

 किया  गया
 ।

 इन  ट्रैक्टरों  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  सुचना  नीचे  दी  गई

 aria  किये  जाने देश  का  नाम  ट्रेक्टर  का  माडल  कुल  मूल्य

 वाले  ट्रैक्टरों  की  संख्या
 a  cae

 रूस  बी  6000%  3,63,00000

 बीमा

 बी ले रस  एम  o-  500@  63,92500

 ठी०  बीमा

 5  एम०  एस०

 चेकोप्लोवा  किया  50001
 4,61,85,000

 पर

 दाम

 रूमानिया  सुपर  qoe  करो  एस  500  77,50,000  कौर

 जरमनी  3,000

 और

 ऊपर  लिखित  एक्टरों  के  विक्रय  मुल्य  का  अभी  तक  निर्धारण  नहीं  gat  है  |

 #  इन  में से  10,17  ट्रेक्टर  अभी  तक  दा  गये  हैं  |

 @  यह  मुल्य  3  लाख  रुपये  की  वास्तविक  कठौती  काट  कर  हैं  ।

 1  इनमें
 से  1000  ट्रेक्टर  देश  में  wat  प्राप्त  हुए  हैं

 4
 +  इनमें  से  487  ट्रेक्टर  देश  में  अभी  राए  हैं  ।  चालु  वित्त  ay  1969-70  में  ट्र  कारों

 का  करने  का  कार्यक्रम  सरकार  के  पास  विचाराधीन  है  ।

 Shri  Devan  Sen:  Mr.  Speaker,  I  want  to  know  from  the  hon.  Minister  the  number

 of  tractors,  the  names  of  the  countries  from  which  they  have  been  imported  and  also  at  what

 price  they  have  been  purchased  ?

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे  मैंने  भ्र पने  विवरण  में  यह  सब  बता  दिया  है  कि  कितने  ट्रे क्टर

 att  किस  मुल्य  पर  खरीदे  जा  रहे  हैं  |

 भ्रमण-सूचना

 SHORT  NOTICE  QUESTIONS

 राजस्थान  के  अकालग्रस्त  क्षत्रों  में  मौतें

 श्री  आकार  लाल  बैरवा  :
 ध्र०्सु०्प्र०्सं०  20.  श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया

 :

 क्रि  सु०  कु०  तापड़िया  :  श्री  किकर  सिह  :

 श्री  देवेन सेन  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  सब  से  अधिक  अकालग्रस्त  क्षेत्र  बाड़मेर  में  7000

 से  प्रतीक  लोगों  की  मृत्यु  होने  के  समाचार  मिले  हैं

 थ्
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 aor  स्थिति  की
 श्रविलम्बनीयता  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार

 ने
 राजस्व

 न  के

 दस
 क्षेत्र  को  अनाज  की  सप्लाई  बढ़ाना  ग्राववयक  समझो  है  ;

 राज्य
 में

 ware  की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  राजस्थान  सरकार  को

 जितनी  सहायता  देने  का  केन्द्र  का  विचार  क्या
 वह

 सहायता  पूरी  मात्रा  में  दी  गई  है  ;  ate

 छ
 ्

 तथा  राजस्थान  में  झकाल  की  हुई यदि  तो  इसके  कारण

 स्थिति  पर  काबू  पान ेके  लिये  केन्द्रीय  सरकार का  कया  विशेष  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रन्नासाहिब

 :  राजस्थान  के  बाड़मेर  जिले  में  7000  से  भी  झपकी  व्यक्ति  मर  गये  यह  आरोप
 ~

 aga  श्रमिक  झतिशयो  क्तिपूणणं  है  लेकिन  श्रव्य  क्षेत्रों  सहित  बाड़मेर  जिले  में  रात्रि

 खसरा  कौर  बुखार  से  कुछ  मौतें  हुई  है  ।  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  स्वास्थ्य

 विभाग  के  एक  वरिष्ठ  ग्र धि कारी  को  इसकी  विस्तृत  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  है  |  यह

 जाँच  oat  पूरी  नहीं  हुई  है

 खाद्यानों  की  कमी  के  परिणामस्वरूप  कोई  मौत  नहीं  हुई  है  ।  राजस्थान  में  खाद्यानों

 की  उपलब्धि  खासी  संतोषजनक  है  ।  राजस्थान  सरकार  के  पास  खाद्यान्नों  का  पर्याप्त  स्टाक  है

 अर  हाल  ही  में  प्रभावित  क्षेत्रों  में  खाद्यान्नों  के  प्रति  सप्लाई  प्रतिमास  10  किलोग्राम  से

 बढ़ाकर  12  किलोग्राम  की  गई  उन्होंने  अ्रप्नल  के  लिये  अपने  आवंटित  गेहूँ  के  कोटे  और  मैच

 के  आवंटित  कोटे  के  कुछ  भाग  को  भी  उठाने  की  आवश्यकता  महसूस  नहीं  की  है  ।

 att  केन्द्रीय  दलਂ  जिसने  गत  वर्ष  राजस्थान  का  दौरा  किया  ने  1968-

 69  में  सूखा  सहायता  पर  खर्च  करने  के  लिये  8.96  करोड़  रुपये  की  खर्च  सीमा  की  सिफारिश  की

 थी  ।  इस  खां  सीमा  के  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  ने  वास्तव  में  13.16  करोड़  रुपये  दिये  थे  ।  दल  ने

 दूसरी  बार  1969  में  राजस्थान  का  दौरा  किया  था  ate  उसने  अभी  अपनी  रिपोटें  प्रस्तुत

 की  है  जो  कि  विचाराधीन  है  ।

 थ्रो  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  प्रशन  sare  की  परिस्थितियों  के  कारण  मृत्यु  के  मामलों  से

 सम्बन्धित  जिसमें  खाद्यान्न  की  पीने  के  जल  की  कमी  शौर  पर्याप्त  चिकित्सा

 सुविधायें  शामिल  राजस्थान  में  झाल  की  परिस्थितियों  के  बारे  में  तथा  उससे  होने  वाली  मौतों

 के  बारे  में  सरकार  का  रिया  तथा  वक्तव्य  कई  गेर  सरकारी  संस्थानों  तथा  व्यक्तियों  के

 वक्तव्यों  से  भिन्न  है  ।  इन्डियन  एक्सप्रैस  के  एक  मान्यता  प्राप्त  प्रतिनिधि  के  बाड़मेर  जिले  का  दौरा

 किया  था  ate  वहां  विद्यमान  परिस्थियों  के  बारे  में  उन्होंने  कुछ  स्पष्ट  बातें  रखी  है  ।

 उन्होंने  बताया  हैं  कि  विभिन्‍न  रोग  फूटने  से  स्थिति  गम्भीर  हो  गई  star  कि  बाड़मेर

 के  कलेक्टर  ने  कहा  लगभग  50  ग्रामों  में  पहली  बार  हैजा  फला  विधान  सभा  के  एक

 कांग्रेसी  सदस्य  श्री  facet  चन्द  ने  कहा  है  कि  बाड़मेर  जिले  में  लगभग  1000  ब्यक्ति  मर  गये

 हैं  ।  चुके  समय  नहीं  प्राता  कि  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  पूर्वोक्त  क्यों  नहीं  किये  हैं  ?

 ऐसी  स्थिति  को  रोकने  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  आवश्यक  कार्यवाही  क्यों  नहीं
 की  गई  ?  क्या  इन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  सरकार  संसद  सदस्यों  का  एक  शिष्ट  मण्डल
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 वहां  भेजने  के  लिए  तैयार  है  ताकि  मौके  पर  किया  जा  सके  atc  केन्द्रीय  सर  कार  को

 प्रतिवेदन  दिया  जा  सके  |

 ait  झन्ना साहिब  ऐसा  दिष्ट  मण्डल  भेजने  की  कोई  झ्ावइयेकता  नहीं  है  ।  माननीय

 सदस्य  राजस्थान  में  जाने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।  राजस्थान  सरकार  बड़ी  योग्यता  से  स्थिति  का

 सामना  कर  रही  है  ।  राज्य  सरकार  पीने  का  जल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  प्रत्येक  प्रयत्न  कर  रही

 है  |  |  )

 हमारी  स्वीकृति  से  राजस्थान  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  श्रादेश  जारी  किया  2  कि

 यदि  कलेक्टर  चाहे  तो  जल  ले  जाने  के  लिए  किसी  भी  ट्रक  को  पकड़ा  जा  सकता  है  ।  जहां  भी

 सम्भव  रेलवे  पानी  के  टैंक  ले  जाने  के  लिए  तयार  परन्तु  रेलवे  की  कठिनाइयां  भी  सभी

 चाहिए  स्टेशन  पर  कोई  जल  नहीं  )

 अम  विचार  यह  है  कि  राजस्थान  सरकार  के  बारे  में  काफी  अच्छा  कार्य  कर  रही  है  ।

 वहां  हैजा  तथा  कुछ  अन्य  रेग  फैले  हैं झ्र ौर  हमने  यहां  से  दो  दल  भेजे  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  समूचे

 क्षेत्र  को
 15.0  खण्डों  में  बांटा  है  तथा  प्रत्येक  क्षेत्र  एक  चिकित्सा  अघिकारी  को  सौंपा गया  है  तथा

 उन्हें  मोटर  गाड़ी  इरादी  जैसी  झ्ावइ्यक  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ।  हमने  काफी  मात्रा  में

 प्रौषघियाँ  सप्लाई  की  हैं  |

 थी  देवता  नन्दन  पाटो दिया  :  सामान्य  वक्तव्य  दिया  जा  रहा  यह  नहीं  बताया  जा

 tar  कि  कितने  ट्रक  अथवा  माल  डिब्बे  गये  तथा  कितनी  शझ्रौषधियां  भेजी  माननीय  मंत्री  ने

 यह  भी  कहा  है  कि  दो  दल  नहीं  गये  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  इन  में  से  एक  दल  ने

 विशिष्ट  रूप  से  यह  कहा  है  कि  खाद्य  पीने  के  जल  gar  चिकित्सा  सुविधाओं  के  सम्बन्ध

 में  राज्य  सरकार  का  प्रबन्ध  खराब  है  ।  क्या  इन  प्रबन्धों  में  सुधार  करने  के  लिए  आपस  करने  हेतु

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  |

 क्या  गलत  उपस्थिति  पंजी  द्वारा  प्रकाश  निधियों  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा

 गयो  है  ।  |

 श्री  श्रन्नासाहिब  fata  :  किसी  ने  इस  प्रकार  विपरीत  प्रतिवेदन  नहीं  दिया  है  ।

 Shri  Devan  Sen:  Will  the  Minister  be  pleased  to  state  the  amount  asked  for  and
 the  amount  granted  so-  far?  15  it  a  fact  that  water  meant  for  scheduled  castes,  Raj  puts
 and  backward  classes,  is  not  supplied  to  them  and  the  labourers  employed  on  relief  jobs
 are  paid  wages  for  ten  days  only  when  they  work  for  one  month  ?

 श्री  झन्ना साहिब  शिन्दे  :  जल  सम् भरण  के  मामले  में  जाति  अबवा  नस्ल  के  आधार  पर

 कोई  भेद  नहीं  किया  जाता  है  ।  माननीय  सदस्य  का  यह  arta  ठीक  नहीं  दै  कि  मज़ूरी  समय  पर

 नहीं  दी  जाती  है  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  It  is  a  matter  of  shame  for  the  Congress  Government  that
 it  has  not  been  able  to  supply  food,  clothes  and  water.  I  would  like  to  know  the  demands
 made  by  the  Chief  Minister  of  Rajasthan  in  the  Conference  of  Chief  Ministers.

 I  would  like  to  know  whether  Government  will  make  arrangements  for  free  supply  of

 water,  fodder  and  food,  I  would
 al

 to  know  whether  Government  will  take  over

 ट्ट
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 the  construction  of  Rajasthan  canal  and  thus  try  to  remove  the  famine  conditions  in  Rajas-
 than.

 श्री  श्रस्तासाहिब  free  :  राजस्थान  नहर  की  समस्या  के  बारे  में  आपके  दृष्टिकोण  के  बारे

 में  मैंने  तथा  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  ने  बताया  हाल  ही  में  राजस्थान  का  दौरा  करने  वाले

 दल  ने  राजस्थान  सरकार  को  जून  तक  9.02  करोड़  रुपये  की  श्रप्रेतर  वित्तीय  सहायता  देने  की

 सिफारि  की हैं  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  The  Minister  has  not  replied  about  supply  of  free  food-

 grains,  free  fodder  and  free  water,

 The  Minister  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and  Cooperation  (Shri

 Jagjiwan  Ram):  The  hon.  Minister  must  be  aware  that  wherever  drought  and  famine
 conditions  prevail,  people  will  have  to  be  provided  employment  so  that  they  have  the  pur-
 chasing  power.  Those  who  are  not  in  a  position  to  work,  will  be  given  free  food  or  financial
 assistance,  So  far  as  fodder  is  concerned,  it  is  supplied  free  for  certain  cattle  and  at
 subsidized  of  fair  price  to  other  categories  of

 cattle,  Similarly,  foodgrain  is  supplied  free  or
 at  subsidized  or  fair  prices  to  different  categories  of  people.

 शो  झन्तासाहिब  शिन्दे  :  हमें  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  के  बारे  में  जानकारी  है  ।  हमने

 राजस्थान  सरकार  को  ग्रा इवा सन  दिया  हैं  फि  नलकूप  खोदने  के  लिए  हम  उन्हें  आवश्यक  वित्तीय

 सहायता  देंगे  ।  बीज  तथा  उर्वरक  की  उनकी  शभ्रावइ्यकताशओ्ं  की  जांच  करने  के  लिए  हम  तैयार

 श्री  बलराज  मधोक  :  मुख्य  मंत्री  लगातार  यह  कह  रहे  हैं  कि  वहाँ  कोई  मृत्यु  नहीं  हुई है
 जबकि  seg  लोग  कह  रहे  हैं  कि  हजारों  लोग  मर  गये  हैं  हम  तथ्य  जानना  चाहते  यदि  जो  कुछ

 मुख्य  मंत्री  ने  कहा  श्राप  उसे  ही  दोहरा  दें  तो  हमारे  प्रश्न  पूछने  का  क्या  लाभ  है  ?

 शी  श्रन्नास।हिब  fared  :  मैने  मुख्य  wea  के  उत्तर  में  इसका  उल्लेख  कर  दिया  था  ।

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  भाग  के  उत्तर  में  मंत्री  ने  कहा  है  कि  7000  के  जो  आंकड़े

 बताये  गये  बहुत  बढ़ा  चढ़ाकर  बताये  गये  हैं  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  कुछ  लोग  झ्रान्त्र

 खसरा  आदि  से  मरे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  क्या  भुखमरी  से  मरने  वाले  व्यक्तियों  की

 संख्या  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया  हैं  ।  26  जिलों  में  से  24  को  अकालग्रस्त  घोषित  किया  गया

 है  कौर  लोग  श्रव्य  मरे  होंगे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  राजस्थान  सरकार  ने  कई  मास  तक

 इस  बात  को  तब  तक  छुपाये  रखा  है  जब  तक  कि  राजस्थान  के  तथा  अन्य  सदस्यों  ने  यह  मामला

 सभा  के  घ्यान  में  नही  लाया  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  मुख्य  मंत्री  को  कया  हिदायतें  दी  गई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  उत्तर  दिया  जा  चका  है  |

 Shri  Bhola  Nath  Master  :  The  Chief  Minister  of  Rajasthan  has  denied  the  charge  of
 the  opposition  that  nearly  10,000  persons  of  Rajasthan  have  died  in  scarcity  hit  districts  of
 Rajasthan  in  recent  months.  May  know  whether  this  denial  has  come  to  the  notice  of
 the  Minister  ?

 Has  the  attention  of  the  Minister  been  drawn  to  another  statement  of  the  Chief
 Minister  in  which  he  has  said  that  we  do  not  want  foodgrains  but  we  need  good  seed  and
 fertilizers  to  prevent  further  famines.

 as  suy ot  झनन!साहिब  fire  :  ज "aN  al
 sy  |  at

 गुरू  हम  बीज  तथा  उवंरक  उपलब्ध

 करायेंगे  ।
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 Shri  B.  N.  Bhargava  :  Famine  conditions  have  been  prevailing  in  various  parts  of

 Rajasthan  for  many  years’  continuously.  The  famine  situation  this  year  is  serious  and
 unprecedented.  | ह ४  has  caused  a  serious  effect  on  the  agriculturists  and  State’  Government.
 Have  the  Government  made  any  arrangement,  to  provide  employment  to  the  agriculturists
 of  there  arears  so  that  in  the  coming  months  of  hardslip  they  could  pull  on.  I  would-like
 to  know  whether  Government  of  India  will  provide  finances  forall  such  purposes  to  Rajas-
 than  Government.

 श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :
 मैं  किसी  विशेष  काररा  से  होने  वाली

 मौतों  सम्बन्धी

 विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  |  तथापिं  हमें  समय  समय  पर  अकालग्रस्त  क्षेत्रों  में  बढ़  रही  मृत्यु

 संख्या  के  बारे  में  समाचार  मिलते  रहते  हैं  ।  सहायता  शिविरों  से  मिलने  वाले  समाचारों  से  पता

 चलता  है  कि  वहां  4  अथवा  पांच  बार  उल्टियां  होने  के  बाद  3  से  6  घन्टे  के  इन्दर  लोग  मर

 जाते  हैं  ।  राज्य  सरकार  के  डाक्टर  इस  रोग  का  ठीक  पता  नहीं  लगा  पाये  हैं  ।  मैं  भारत  सरकार  से

 निवेदन  करता  ह  कि  स्थानीय  डाक्टरों  की  सहायता  के  लिए  दिल्‍ली ਂ  से  fates  भेजे  जायें  जो  कि

 इस  रोग  के  वास्तविक  कारण  दौर  उसके  उपचार  का  पता  लगा  सकें  ।  पीने  के  जल  का  सम्भरण

 बहुत  अनियमित  है  ।  सप्ताह  में  एक  maar  दो  बार  जल  उपलब्ध  कराया  ज्ञाता  है  ।  मत  जुलाई

 के भ्रन्त तक
 तक

 की  अवधि  में
 योजना

 के  प्रतिवेदन  के  ager  अतिरिक्त  राशि  राजस्थान

 सरकार  को  कब  तक  उपलब्ध  कराई  जायेगी  |

 थ्रो  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  माननीय  सदस्य  के  चिकित्सा  सम्बन्धी  श्रावइ्यकताशओओं  के  बारे  में

 सुझाव  पूरे  करने  के  मामले  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  ।  एक  अथवा  दो  दलों  ने  क्षेत्र  का

 दौरा  किया  है  ।  पिछले  सप्ताह  ही  राजस्थान  ने  चिकित्सा  स्वास्थ्य  सेवा  के  अतिरिक्त

 निदेशक  को  रोगों  इरादी  के  विभिन्‍न  कारणों  की  व्यापक  जाँच  करने  के  लिए  कहा है  ।  घन

 देने  के  बारे  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  इसके  लिए  निर्धारित  प्रक्रिया  है  ।  जसे  ही

 राजस्थान  सरकार  व्यय  के  लेखे  प्रस्तुत  करती  प्रीतम  सीमा  तक  की  राशि  उसे  दे  दी  जाती

 है  |

 ह

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANRWERS  TO  QUESTIONS

 तार  शादी  की  वरों  में  वृद्धि  होने  के  बाद  डाक  विभाग  की  घाव  में  af

 #1443,  श्री  स०  च०  सामन्त :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  डाक  की  वस्तु ग्र ों  तार  की  दरों  में  वृद्धि  होने  के  फलस्वरूप  डाक  व  तार

 विभाग  की  ara  बहुत  बढ़  गई  है  ;  शर

 यदि
 तो  इन  वस्तुओं  की  बिक्री  से  गत  ag  की  तुलना  में  इस  ag  कितनी  अधिक

 प्राय हुई  है  ?

 पिर
 सुचना  site  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  दर्प  नय  ा  हु  *  अर

 क  ey  tas  =)
 सम्बन्धित  बरा  एकल  कावा  जा  रही  है  पौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 गुजरात  में  सुखे  की  स्थिति

 #1445,  श्री  नरेन्द्र सिह  महीडा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  स्त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 व्या  गुजरात  के  कुछ  भागों  में  सूखा  पड़  रहा  है  ;
 कौर

 सूखे  की  इस  स्थिति  से  कपास  की  फसल  के  उत्पादन  पर  इस  वर्ष  कहाँ  तक  कुप्रभाव

 पड़ेगा  ?

 का
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य

 .
 मन्त्री  प्रस्तासाहिंब

 :  जी  हा ं।

 बो  सूखे  के  परिणामस्वरूप  गत  वर्ष  के
 उत्पादन

 की  तुलना
 में

 गुजरात
 में  इस  वर्ष  रूई  का

 उत्पादन  लगभग  1,50,000  गांठें  कम  होने  की  सम्भावना  है  1

 कोड़ो  के  कारण  अनाज  की  क्षति

 #1446,  श्री  गाड़िलिंगन  गौड  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  अनाज  की  भारी  क्षति  को  रोकने  के  लिये  कीड़ो  को  नष्ट  करने  के

 नये  उपाय  निकाले  हैं

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है

 ay  1968  में  कितने  एकड़  भूमि  में  इन  उपायों  को  प्रयोग  में  लाया  गया  ;
 झर

 उनके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहिब

 जी  att

 नਂ  काका
 अपेक्षित  जानकारी  देने  बार a  विचारा  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विचारा

 सरकार  द्वारा  पौदों  को  रक्षा  के  लिये  उठाये  गये  तरीकों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  निम्नलिखित

 है

 खोजों  को  कोड़ो  से  रक्षा

 बीजों  की  कीड़ो  से  रक्षा  किये  जाने  से  वे  सुरक्षित  रहते  भारत  में  दूसरी  योजना  के

 wa  में  लगभग  1.3  प्रतिश्त  बीजों  की  कीड़ों  से  रक्षा  करने  शर  तीसरी  योजना  में  3  प्रतिशत

 बीजों  की  कीड़ो  से  रोक  थाम  करने  के  उपाय  किये  गये  ।  सादा  है  किं
 चौथी

 योजना  के  त्रस्त  तक

 400  लाख  हेक्टर  पर  बीजों  की  कीड़ो  से  रक्षा  करने  के  उपाय  किये  जायेगे  ।  देश  में  उत्पादित  सब

 स्यू कलि यस  ale  उत्पादित  उपज  पैदा  करने  वाले  बीजों  की  फसल  के  शीघ्र  बाद  इस  प्रणाली  से
 रक्षा  की  जाती  इसी  प्रकार  अधिक  उपज  देने  वाले  बीजों  ate  बहुत  सी  नकद  जिनकी
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 राष्ट्रीय  पौर  राज्य  बीज
 :

 निगमों  कौर  .
 उत्पादकों  द्वारा  की  जाती  की  भी  इसी

 प्रकार  रक्षा  की  जाती  है  ।

 2.  चूहा  के  विरुद्ध उपाय  :

 चूहों  वारा  फसलों  को  बहुत  क्षति
 पहुँचाई

 जाती  है  ।  इस  समस्या  पर॑  लगातार  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।  राज्यों  में  चाहो  पर  नियंत्रण  करने  का  अ्रभियान  व्यवस्थित  तरीके  से  चलाया

 गया  है  कौर  राज्य  सरकारों  को  इस  प्रकार  के  प्रतिमान  करने  के  विस्तृत  रादेश  पहले  दे  दिये  गये

 भारत  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  से  राज्यों  को  इस  झबिया  को  गठित  करने  के  लिये

 प्रतिशत  40,000  रुपये  कृन्तक नाशी  औषधी  निशुल्क  बांटी  जा  रही  है  ।  वह  1967-68  में  चूहों  के

 विरुद्ध  8.60  लाख  एकड़  क्षेत्र  में  कार्यवाही  की  गई  श्र  वर्ष  1968-69  में  100.  लाख  एकड़  भूमि

 पर  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  शभ्रनुमान  है  ।  वर्ष  1973-74  तक  एनके  विरुद्ध  160  हेक्टर

 भूमि  पर  कार्यवाही  करने  की  सम्भावना  हैं  |

 3.  विनाशकारी  फोटो
 पर  नियंत्रण

 इसमें  ata  टिड्डी  दल  जसे  कीड़े  शामिल  इन  पर  40  लाख  हैक्टर  पर

 नियंत्रण  किया  जा  रहा है  ।  इन  नियंत्रक  उपायों  में  तेज़ी  करने  का  प्रस्ताव  है  योजना  के  ara

 तक  120.  लाख  हैक्टर  का  लक्ष्य  निर्धारित  किंया  गया  है  ।

 4.  पौदों  की  रक्षा  के  लिपे  व्यापक  उपाय

 फसल  को  कीड़ो  से  बचाने  के  लिये  रोग  निरोधक  उपाय  श्रावइ्यक  हैं  ।  भारत  में  इस

 प्रयोजन  के  लिये  लगभग  50  प्रकार  की  कीटनाशक  श्रौषघियां  प्रयोग  की  जाती  हैं  जिनेमें  से

 भग  30  प्रकार  की  औषधियों  का  भारत  में  निर्माण  होता  है  शौर  लगभग  20  प्रकार  की  औषधियों

 का  आयात  किया  जाता है
 ।  कृषि  पर  प्रयोग  की  गई  कीटनाशक  औषधियों  का  मुल्य  19:  0-61  में

 460.00  करोड़  रुपये  जो  1967-68  में  बढकर  1,5  00.00  रुपये  हो  गया  है  ।  चौथी  योजना  के

 परस्त  में  लगभग  90,000  टन  कीटनाशक  श्रोषघधियों  की  आवश्यकता  होगी  ।  इस  ait  में  खाद्य  तथा

 क़षि  संघठन  से  लगातार  सकें  बनाया  जाता  है  ate  विकसित  देशों  में  इन  कीटनाशक  औषधियों
 =
 के  बारे  में  प्रयोगात्मक  कार्य  किये  जा  रहे  हैं

 '  इन  कीटनाशक  ग्रौषघियों  को  विमान  तथा  भूमि  से

 बड़े  पैमाने  पर  प्रयोग  करने  के  आधुनिक  तरीके  ग्रपताये  गये  हैं  ate  वे  काफी  प्रभावशाली  सिद्ध

 हुए  हैं  ।

 उपकरण

 लघु  उद्योगों  में  हाथ  से  छिड़काव  करने  वाली  2,00,000  मशीनों  का  निर्माण  होता  है

 जिनकी  कीमत  410  लाख  रुपये  है  ।  मुख्यता  स्टीवन  पर  राइटिंग  wales

 एयर  पम्प  शादी  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  |

 6.  विमान  द्वारा  कीटनाशक  प्राविधियों  का  छिड़काव

 विमान  द्वारा  कीटनाशक  औषधियों  के  छिड़काव  को  लोकप्रियता  मिल  रही  है  ।  केन्द्रीय

 विमानਂ  एकक  के  पास  7  स्थायी  विंग  विमान  हैं  alt  7  गैर-सरकारी  कम्पनियां  हैं  जिनके  पास  15

 स्थायी  विंग  विमान  ate  हैलीकापटर हैं  ।  वर्ष  1967-68  में  9,88,336  एकड़  भूमि  पर
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 नाटक  औषधियों  का  छिड़काव  किया  गया  ।  जबकि  1968-69  में  लगभग  13  लाख  एकड़  भूमि

 पर  कीटनाशक  झ्रौषघियों  का  छिडकाव  किया  गया  30  atc  विमान  ate  ली का पटर  से  इस  काम

 के  लिये  प्रयोग  करने  का  निर्णय  गया  है  ate  इस  प्रयोजन  के  लिये  1.50  लाख  डालर  विदेशी

 मुद्रा  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  विमान  से  कीटनाशक  झोपड़ियां  छिड़कने  से  पौदों  कीं  बीमारियों  पर

 नियंत्रण  करने  में  बहुत  मिली  है

 7.  प्रशिक्षण

 ्रधघिकारियों  शर  किसानों  को  प्रशिक्षण  देने  का  श्रायोजन  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 ने  हैदराबाद  में  केन्द्रीय  पौदा  संरक्षण  प्रशिक्षण  संस्था  की  स्थापना  की  है  जहां  राज्य  के  अघिकारियों

 को  सेवा  में  पौदों
 के  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  तरीकों  ar  शिक्षण  जाता  है  ।  इसी

 प्रकार  कुछ  राज्यों  ने  झपने  अधिका  रियों  के  लिये  अलग  संस्थानों  या  वर्तमान  संस्थाओं  में  सेवा  में

 नियमित  कार्यक्रम  प्रायोजित  किये हैं  ।  किसानों  को  पौदों  का  संरक्षण  का  प्रशिक्षण  दिये  जाने  का

 आयोजन  किया
 जा रहा  है  कौर  पौदा  संरक्षण  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  अ्रभ्िसत  रंग  होगा  भौर

 इसको  यु  ०एन
 ०  डी  ०  पी०  की  सहायता  से  आरम्भ  किया  जा  रहा  है  |

 8.  aaa  fara  दल

 राज्य  सरकारों  को  बहुत  बड़े  क्षेत्र  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये  बहुत  बड़ी  संख्या  में

 फिरते  दल  का  गठन  करने  जिनको  अधिकार  हों  शरीर  जो  शीघ्र  कार्य  कर  पर  लगातार  जोर

 दिया  जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रगति  भी  हुई  है  ।  अब  तक  6
 राज्यों

 ने  पौदों
 की

 करने  वाले  36  चलते  फिरते  दलों  का  गठन  किया  है  ate  wea  राज्य इस  प्रकार  के  दल
 बनाने  के

 लिये  प्रयत्नशील  हैं  |

 वर्ष  1967-68  में  विभिन्‍न  फसलों  की  900  लाख  एकड़  भूमि  से  अधिक  पर

 पौदों  की  रक्षा  के  उपाय  किये  गये  थे  ay  1968-69  में  1350  एकड़  भूमि  पर  ऐसे  उपाय  किये

 जाने  का  अनुमान  है  ।

 पौदों  की  रक्षा  करने  के  लिये  अपनाये  गये  तरीकों  से  उपज  में  वृद्धि  हुई  है  श्ननुमानतः

 यह  वृद्धि  प्रत्येक  खेत में
 15  से  50  प्रतिदिन  तक  है

 विज्ञान  सम्मेलन

 #1447.  ot  afer  भाई  जे०  पटेल  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  इस  ag  विज्ञान  सम्मेलन  में  फार्म  कौर  खाद्य  के  विषय  को  शझ्रधघिक  महत्व  दिया

 गया  है  ;  और

 यदि  तो  विज्ञान  सम्मेलन  में  प्रस्तुत  किये  गये  निबन्धों का  अध्ययन  करने  ait  उन

 में  दिये  गये  सुझावों  की  क्रियान्विति  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  श्रत्नासाहिब

 :  हमें  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  से  यह  संकेत  मिलता  है  कि  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेंस  के  बम्बई

 afar  में  फार्म  तथा  खाद्य  उत्पादन  की  समस्याओं  पर  :  फी  विचार-विनर्स  किया  गया  था  |

 सीही
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 विज्ञान  कांग्रेस  में  प्रस्तुत  किये  गये  प्रपत्रों  तथा  उसकी  सिफारिशों  को

 अ्रघ्ययन  कर  रही  है  ।  साधनों  की  उपलब्धता  के  श्राघार  पर  उपयोगी  तथा  व्यावहारिक
 aaa

 जानें  वाली  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 Increase  in  Price  of  Rationed  Sugar

 *1448  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  increase  the  price  of  sugar  being  supplied  in
 ration  and

 (b)  if  so,  the  date  by  which  the  price  would  be  increased  and  by  how  much  and  the

 impact  thereof  on  the  consumers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde  (a)  and  (b).  As  usual  the  present  prices
 of  levy  sugar,  will  be  reviewed  at  the  close  of  the  current  crushing  season  in  the  light  of  the
 actual  working  results  of  sugar  factories  in  different  zones  The  impact  of  such  revision  of

 prices  on  the  consume.s  would  be  known  only  after  the  revised  prices  have  been  fixed

 उबर कों  का  आयात

 1450.  श्री  सीताराम  केसरी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ay  1968-69  में  पहले  ad  को  तुलना  में  उन  रनों  आयात  में

 पर्याप्त  वृद्धि  रही  है

 यदि  हाँ  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  पौर

 उर्वरकों  का  आयात  कम  करने  के  लिये  सरकार  BUNT  TSE  PINGS!  की द्वारा  arr  soar

 गई  है  अथवा
 करने  का  विचार  है

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 :  जी  wet

 ae  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 19  1968  को  डाक  व  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  हडताल

 #  4.51.  श्री  भगवान  दास  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  कि  :

 क्या  19  1968  सांकेतिक  हड़ताल  के  दिन  डाक  व  तार  निदेशालय

 में  समय  पर  उपस्थित  न  हो  सकने  वाले  कर्मचारियों  की  सेवा  में  डाक  व  तार  महानिदेशक

 दिए  गए  व्यवधान  के  mea  भारत  सरकार  के  ऐसे  कर्मचारियों  के  बारे  में  गृह-मंत्रालय  द्वारा  दीर्घा

 रित  नीति  के  अनुरूप  है  ;
 शौर

 यदि  तो  केवल  डाक  व  तार  निदेशालय  में  देर  से  तराने  वाले  कमंचा  रियों
 के  साथ

 भेदभाव पुर ों  बर्ताव  के  क्या  कारण
 हैं  ?

 सूचना  कौर
 प्रसारण

 तथा  संचार  मंत्री  सत्यनारायण  :
 शरीर  @)

 लय  में  समय  पर  न  कराने  वाले  कम  चोरियों
 के  संबंध  में  गृह  मंत्रालय  नें  कोई  सामान्य  आदेश  जारी

 &9



 May  1,  1969
 Written  Answers

 नहीं  किये  क्योंकि  यह  एक  ऐसा  प्रशासनिक  मामला  था  जिस  पर  उपयुक्त  प्राधिकारियों  दवारा

 दोषों  के  अधार  पर  विचार  किया
 जाना

 था  ।  तदनुसार  डाक-तार  महानिदेशक  समेत  विभिन्‍न

 सैनिक  प्राधिकारियों  ने  अपने  अधीन  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  मामले  में  प्रशासनिक  श्रीौचित्य

 की  दृष्टि  से  निशंक  लिये  हैं  ।  स्पष्ट  है  किं  ये  निर्णय  एक  से  नहीं  हो  सकते  थे  ।

 Supply
 of  Inferior  Quality  Seeds  to  Madhya  Pradesh  by  National

 Seeds  Corporation

 *1453,  Shri  (४.  C.
 Dixit

 :  Will-the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  National  Seeds  Corporation  has  supplied  inferior

 hybrid  seeds  of  Jawar  to  Madhya  Pradesh  whereas  it  has  supplied  superior  quality  seeds  to

 other  States  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  persons  who  are  responsible  for  the  supply  of  bad  quality  of  seeds  which

 resulted  in  loss  to  farmers  ?

 The  Mintster  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 (c) क  A  statement  is  laid  on  the

 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a) t

 Table  of  the  Sabha.

 STATEMENT

 The  following  quantities  of  hybrid  jowar  seeds  were  supplied  by  the  National  Seeds

 Corporation  to  Madhya  Pradesh

 Kharif,  1966  140  quintals.

 Kharif,  1967  1019  quintals.

 Nil. Kharif,  1968

 The  seeds  supplied  by  the  Corporation  are  certified  seeds  of  guaranteed  purity  and

 germination.  Only  two  complaints  have  been  received  from  the  Government  of  Madhya
 Pradesh.  One  related  to  12  quintals  of  hybrid  jowar  seed  supplied  during  Kharif  °66.

 This  was  taken  back  by  the  Corporation  although  germination  was  found  to  be  quite  good.

 The  other  complaint  received  from  Madhya  Pradesh  Government  relates  to  hybrib
 jowar  seed  produced  in  the  State  during  Kharif  "67,  The  seed  was  processed  and  bagged
 and  the  Corporation’s  seals  and  tags  were  affixed.  In  the  case  of  some  1015,  which  had

 already  been  purchased  by  the  State  Government  from  the  growers,  germination  was  found
 to  be  below  standards  on  receipt  of  the  loboratory  test  reports.  The  Corporation,  adcordin-
 gly,  advised  the  State  Government,  but  as  the  seed  had  already  been  paid  for,  the  State
 Government  has  claimed  compensation  from  the  Corporation.  The  matter  is  under  exami-
 nation,

 हरियाणा  में  ore  की  मिलों  को  गेहूँ  के  कोटे  करा  नियतन

 #1454.  श्रीमती  ज्योत्सना  क्या  खाद
 तथा  कृषि

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हरियाणा  में  at  मिलों को  गेहूँ  के  कोटे  के  नियतन  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 क्या  इन  मिलो  की  पीसने  की  क्षमता  के  अनुसार  कोटा  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  उनकी  पीसने  की  क्षमता  को  qa  तक  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ;  शर

 ad
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 (=)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथा  क्षमता  को  पूरा  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  को  विचार  है  |

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भ्रन्तासाहेब

 )  से  पहली  1969  से  प्रत्येक  फ्लोर  मिल  को  गेहूँ  का  आवंटन  राज्य  सरकार

 करा  केन्द्र  से  आवंटित  कुल  कोटे  से  किया  जा  रहा  है  |  कप  सरकारो ंसे  कहा  गया  है  कि

 आवंटन  प्रत्येक  मिल  की  स्वीकृत  क्षमता  के  अनुपात  में  किए  जाएं  ।

 एक  faa  की  वास्तविक  पिसाई  क्षमता  किसी  अवधि  विशेष  में  कभी-कभी  स्वीकृत  क्षमता

 से  भिन्न  हो  सकती  है  ।  इस  seed  के  लिए  नियुक्त  समिति  द्वारा  भ्रभिस्तावित  सिद्धान्तों  के

 स्वीकार  पर  हाल  ही  में  देश  में  सभी  रोलर  फ्लोर  मिलों  की  क्षमता  का  फिर  से  अन्दाजा  लगाया  गया

 हैं  at  क्षमता  के  परिशोधन  के  प्रश्न  की  जाच  हो  रही  है  ।

 गेह  का  उत्पादन  तथा  वसूलो

 1455.  श्री  tro  कु०  विमला
 :  क्या  खद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  की  रबी  की  फसल  के  परिणामस्वरूप  इस  समय  देश  की  खाद्य स्थिति  कैसी है  ;

 राज्यवार  उत्पादन  के  gies  कया  हैं  ;  प्रौढ़

 चालू  फसल  में  कितने  गेहूँ  की  वसूली  की  गई  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्रननासाहेब

 :
 खासा  सन्तोषजनक  |

 1968-69  में  खाद्यान्नों  की  परिवार  के  पक्के  ग्रचुमान  चालू  कृषि  वर्ष  1968-69  को

 समाप्ति  के  केवल  बाद  ही  अर्थात्  1969  में  उपलब्ध  होंगे  ।

 गेहूँ  का  विपत  मौसम  अभी-ग्राम  शुरू  gard  ale  wa  तक  प्राप्त  रिपोर्टो  के

 सार  लगभग  वास्तविक  ग्रषिप्राप्ति  कुछ  हजार  मीटरी  टन  से  थोड़ी  भ्रमित  हुई  है  ।

 Rehabilitation  of  Indians  Repatriated  from  Burma

 *1457  Shri  Ramayatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation
 be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  Indian  notionals  who  have  returned  from  Burma  since  the
 year  1963  till  date ;

 (b)  the  names  of  the  States  where  they  have  been  rehabilitated  and  their  number,
 State-wise

 (c)  whether  Government  have  formulated  any  scheme  for  their  rehabilitation

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (e)  the  number  of
 persons

 who  have  been  benefited  so  far  therefrom  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation
 (Shri  Bhagwat  Jha  Azad) :  (a)  1,68,477.

 State-wise  distribution  is  indicated  in  Statement  No.  I  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.
 [Placed  in  Library.  .See  No.  LT-981/69}.

 (b)  and  (e)  The  number  of  repatriates  to  whom  rehabilitation  assistance  has  been
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 given  in  the  form  of  business  loans,  employ:  nent LiGihi,  a  llotment  of  agr  ग sutrural  land,  allotment  of

 homestead  plots/business  premises  etc.  in  different  States  is  given  in  Statement  No,  II  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-981-69].

 (c)  and  (d).  The  details  of  the  schémes  formulated  for  the  rehabilitation  of  Burma

 repatriates  are  indicated  in  Statement  No.  III  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.  [Placed  in

 Library.  See  No.  LT-981/69.

 Eviction
 of  Harijan  Cultivators  From  Shamgeer  farm  (Delhi)

 कें  1458.  Shri  P.  L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  landless  Harijan  cultivators  who  had  been  doing

 cultivation  in  Shamgeer  Kaithwara  Farm,  Delhi  in  the  low  lying  area  of  Jamuna  for  the  1851

 many  years  were  evicted  from  as  the  said  area  was  declared  residential  area,  on
 the  condition  that  they  would  be  provided  land  for  cultivation  in  lieu  thereof  in  the  near  by
 area  ;

 (b)  whether  it  is  also’  a  fact  that  while  the  cultivable  land  has  already  been  allotted
 to  many  other  families  it  has  not  been  allotted  to  four  Harijan  families  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  allot  Jand  to  the  remaining  four  aforesaid  Harijan
 families  out  of  the  500  bighas  of  ‘Nazui’  land  lying  unutilised  in  the  village  farm  of  Sham-

 geer  Kaithwara  in  the  low-lying  area  of  Jamuna  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  The  Delhi  Development  Authority,
 who  are  concerned,  have  reported  that  no  eviction  was  carried  out  nor  any  assurance  given

 by  them.

 (b)  Since  the  Delhi  Development  Authority  did  not  evict  them,  the  question  of  theit

 being  allotted  cultivable  land  by  the  Authority  does  not  arise.

 (c)  The  Delhi  Development  Authority  is  not  aware  of  any  such  proposal,

 पाकिस्तान  को  इमारतों  लकडी  का  बह  जाना

 #1459.  थो  बेशी  शंकर  बर्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्यो  पाकिस्तान  को  इमारती  लकड़ी  के  ag  जाने  को  रोकने  के  लिये  जम्मू  से  20

 मील
 दूर  अखनूर  में  चुनाव  नदी  पर  दो  रोक बल्ली  लगाई  जा  रही  है

 क्या  यह  सच  है  कि  लाखों  रुपयों  की  इमारती  लकड़ी  नदी  में  बह  कर  पाकिस्तान  को

 ची  गई  हैं  जिसको  रोका  नहीं  जा  सका  ;

 यदि  सौगत  तीन  वर्षों  में  कितनी  हानि  हुई  ;  ौर

 क्या  पाकिस्तान  से  उसको  प्राप्त  करने  के  लिए  काई  प्रयास  किये  गये  हैं  ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्ना साहब

 fat) :  जी  हां ।

 (a)  जी  नि

 1966-67-96,00,000  रुपये  1966  में  अतुलनीय  बाढ़ों  के  ।

 1967-68  कोई  बड़ो  हानि  नहीं  ।

 (atg  कोई  हो  के  wing  एकत्रित
 किये  जा  रहे  हैं  |

 ढ
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 पाकिस्तान  को  बह  कर  गई  इमारती  लकड़ी  को  वसुली  के  लिये  faq  जल  संधि

 1960  के  श्रन्तगंत  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  एक  समझौता  पहले  से  ही  हो  गया  है  ।

 डाक  व  तार  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  व्यथ  की  श्रीमती

 #1460.  थे  do  ह  कया  सूचना  भोर  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  व  तार  विभाग  के  कर्मचारी  चिकित्सा  की  प्रतिभूति  के  रूप  में  अपने  वेतन

 से  कई  गुना  अधिक  राशि  प्राप्त  करते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  जांच  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  कौर  इस  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 सूचना  धौर  प्रसारण  तभी  संचार  मंत्री  सत्य  नारायण  :  प्राम  तौर  पर

 नहीं  ।  लेकिन  इस  किस्म  के  कुछेक  मामले  देखने  में  कराये  हैं  ।

 ऐसे  मामलों  में  जब  कि  संबंधित  कर्मचारियों  के  वेतन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ख़ाँ

 की  गई  रकम  बहुत  श्रमिक  तो  उनकी  जांच  करा  ली  जाती है
 ate  सामान्य  जांच  एजेंसियों  के

 परामर्श  से  आवश्यक  कार्यवाई  की  जाती  जांच  के  लिये  केन्द्रीय  ate  ब्यूरो  विशेष

 पुलिस  संगठन  की  सहायता  भी  ली  जाती  है  ।

 जिन  मामलों  में  तमंचा  रियों  का  अपराध  साबित  हो  गया  उन्हें  दण्ड  भी  दिए  गए

 हैं  ।  कुछ  प्राधिकृत  शरीर  केमिस्ट  की  दुकानों  पर  भी  रोक  लगा  दी  गई  है  ।  इसके

 रिक्त  ऐसे  कदाचारों  की  रोकथाम  के  लिए  कुछ  स्थानों  पर  चिकित्सक  ate  केमिस्ट  भी  निर्धारित  कर

 दिए  गए  हैं  ।  जहां  कहीं  सहकारी  डाक्टरी  सामान  के  स्टोर  मौजुद  वहां  दवाइयां  केवल  उन्हीं  के

 माध्यम  से  ही  खरीदी  जाती  या  फिर  इस  seam  के  लिए  मान्यता  प्राप्त  केमिस्टों  की  सुची

 रित  कर  दी  गई  है  ।  दावा  पेश  करने  की  अवधि  भी  एक  वो  से  घटाकर  तीन  महीने  कर  दी  गई

 विभाग  ने  भी  भ्र पनी  कई  डिस्पेन्सरियां  खोली  ate  कुछेंक  कौर  डिस्टेंस  रियो  खोलने  के  प्रस्तावों

 पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  मामले  का  विशेष
 अध्ययन  किया  जा  रहा  कौर  इस  संबंध

 में  होने  वाले  खर्च  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  शीघ्र  ही  झोर  sara  भी  किये  जायेंगे  ।  स्वास्थ्य

 लय  भी  इस  समस्या  का  हल  निकालने  में  लगा  हुमा  जिससे  इस  सुविधा  के  दुरुपयोग  को  दूर

 किया जा  सके .।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  की  क्रियान्विति

 क  1461.  att  योगेन्द्र का  :  श्री  योगेन्द्र  दीर्घा  :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  को  टाटा  सायरन

 एण्ड  स्टील  बिहार  में  पुरी  तरह  से  लागू  नहीं  किया  गया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  2  कि  कर्मचारियों  द्वारा  उक्त  निधि  में  जमा  किये  गये  करोड़ों  रुपये

 झभी  भी  कम्पनी  के  भविष्य  निधि  न्यासी  के  पास  जमा  है  े
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 बपा  यह  भी  सच  है  कि  जो  कर्मचारी  सेवा-निवृत्त  होते  त्याग-पत्र  देते  हैं  या  जिनहें

 बरखास्त  कर  दिया  जाता  है  उन्हें  कम्पनी  न्यासी  के  पास  जमा  भविष्य  निधि  खाते  में  केवल  उसी

 दिन  तंक  ब्याज  मिलता  है  जिस  दिन  तक  वे  कम्पनी  की  सेवा  में  होते  हैं  ;

 कत  यह  ay  सच  है  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  के  sada  कम

 चारियों  को  अ्रन्तिम  निबटारे  से  एक  महीने  पहले  तर्क  अपने  aface  निधि  ert  पर  ब्याज  प्राप्त

 करने  का  भ्र धि कार  है  ;  और

 यदि  उपयुक्त  भागों  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  ती  क्यां  सरकार  उसे  अघिनियम  को

 पूरी  तरह  लागू  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  करेगी  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागवत  भा  :  (®)  जी

 नहीं ch  |  टाटा  सायरन  एंड  स्टील  कम्पनी  लि०  जमशेदपुर  1-11-52  से  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 अघिनियम  1952  के  अस्तगत  लाई  चुकी  लेकिन  इस  कंपनी  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 योजना  की  घारा  17  के  प्रवर्तन  से  छूट  दी  गई  है  ।

 छूट  देने  सम्बन्धी  दातों  के  sata  इस  कम्पनी  की  भविष्य  निधि  के  संबंध  में

 कार  न्यासियों  के  बोर्ड  को  प्राप्त  हैं  कौर  तदनुसार  भविष्य  निधि  की  राशियां  श्रल्ुमो दित  प्रतिभातिप्रीं

 में  लगाने  के  लिये  प्रत्येक  माप  न्यासियों  के  बीड  के  पास  जमा  कीं  जीती  हैं  ।

 तर  भविष्य  निधि  के  अपने  नियमीं  के  श्रन्तंगंत  जबसे  श्रदायंगी

 देय  नीति  उस  तारीख  से  महीने  तक  की  agate  के  लिए  ब्याज  देती है  ।  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 1952  के  पेराग्राफ  60  के  eats  व्याज  उस  तारीख  के  पिछले  महीने  के  मत

 तक॑  दिया  जाता  जिस  दिन  श्रम्तिम  श्रदायंगी  प्राधिकृत  की  जाती  चू  कि  कम्पनी  द्वारा  दिये

 जाने  वाले  कुल  लाभ  कर्मचारी  भविष्य  निधि  वो जेना  के  श्रन्तगंत  मिलने  वाले  कुल  लाभों  से  कम

 लाभदायक  नहीं  इसलिए  सरकार  कंपनी  के  भविष्य  निधि  के  नियमों  में  कोई  परिवहन  करना

 आवश्यक  नहीं  समझती  |

 आवारा  पर  व्यय

 #1463.  थी  एक  प्र०  fag  देव  कया  खाद्य  तथा  की  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  उस  संस्था  को  कोई  प्रदान  देती  है  जो  अम्बरी  रोड  पर  आवारा  प्रो

 की  देखभाल  कर  रही है  ;

 यदि  तो  सरकार  उसे  कितनी  राशि  की  वित्तीय  सहायता  दे  रही  है  ;  कौर

 इस  संस्था  को  स्वेच्छिक  dares  द्वारा  प्राप्त  होने  वाले  अपनें  सीमित  वित्तीय  संसद

 घरों  से  जो  व्यय  पूरा  करना  पड़ता  उसे  ठप्टि  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  इस  अनुदान  में  वृद्धि

 करने  का  विचार  करेगी  ?

 समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नोसाहिंब

 :  पशु  कल्याणी  बोर्ड  एके  सांविधिक  निकाय  इसका  गठन  पुत्रों  पर  अत्याचार

 रोकने  सम्बन्धी  1960  के  अर्न्तगत  कियां  गवा  थां  कौर  इसने  उस  संस्था  को  वित्तीय
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 सहायता  दी  है  जो  पम्बरी  रोड़  पर  grave  पशतूनों  की  देखभाल  कर  रही  है  ।  साधारणतया  सरकार

 इन  संस्थानों  को  सी  थी  सहायता  नहीं  देती  ।

 वर्ष  1967-68 में  6,000  रुपये  ak

 वर्ष  1968-69  में  3,500  रुपये

 कल्याण  ats  ि बष  1969-70  में  पशु  किनारा  बोलें  की  विभिन्न  संस्थानों  को  इस

 प्रयोजन के  लिये  रखी  सीमित  धनराशि  से  वित्तीय
 सहायता

 देगी  |

 उत्तर  में  सिचाई  के  लिये  लगाये गये  नलकूप

 #1464,  श्री  विश्वनाथ  पांडेय :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  प्रदेश  में  सिचाई  प्रयोजनों  के  लिये  कितने  नलकूप  amy  गये  हैं  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  wie  इंससे  सिचाई  करने  की

 कुल  कितनी  क्षमता  उत्पन्न  हुई  हैं  ;

 वस्तुतः  कितने  एकड  भूमि  को  इससे  लाभ  हम्ना  है  ;  atk

 इस  समय  कितने  नलकूप  काम  कर  रहे  हैं  तथा  कितने  खराब  पढ़े  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रस्तासाहिब

 से  सभा  पटल  पर  एक॑  विवरण  रखा  जाता है
 ।

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  में  31  1969  लक  सिंचाई  के  लिये  खोदे  गये  राजकीय  नलकूपों  की  संख्या

 9,601  जिन  में  से  9,384  नलकूपों  को  चला  दिया  गया  था  ।  9,601  नलकूपों  के  अतिरिक्त

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  पीने  का  पानी  सप्लाई  करने  के  लिये  स्थानीय  स्वायत्त  शासन

 विभाग  द्वारा  प्रदान  की  हुई  निधि  की  सहायता  से  26  नलकूप  लगाये  गये  थे  ।  इन  नलकपों  का

 रख  रखाब  तथा  संचालन  राज्य  के  विभाग  द्वारा  किया  जाता  है  प्रौढ़  इनमें  से  19  का  उपयोग

 प्रांतीय  रूप  से  सिंचाई  हेतु  होता  है  |

 1969  तक  9,601  नलकूपों  के  निर्माण  जिसमें  भूमि  श्रावास  तथा

 लय  हेतु  भवन  निर्माण  प्राणी  भ्रानुषंगिक  कार्य  भी  शामिल  हैं  कुल  68,533  करोड़  रुपये  व्यय

 |
 |

 31  1969  तक
 कुल  35.71  लाख  एकड़  भूमि  में  सिंचाई  संसाधनों  की  व्यवस्था  की

 गई  है  तथा  1968-69  की  अवधि  में  राजकीय  नलकूपों  से  लगभग  29.56  लाख  एकड़  भूमि  की

 सिंचाई  हुई  है  ।

 भ्रनुमान  है  कि  50  नलकूप  सफल  सिद्ध  हुए  हैं  कौर  शेष  ठीक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  असफल

 सिद्ध  हुए  नलकूपों  को  ठीक  करने  या  उनको  दौबारा  बनाने  के  लिये  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 जड़  तक  मेर-सरकारी  नलकूपों  का  संबंध  प्रतिमान  है  कि  फरवरी  1969  के  ga  में

 ऐसे  नलकूपों  कीं  सत्या  1,10,000  थी  ।  गैर-सरकारी  नलकूपों  पर  हुए  व्यय  तथा  उनसे
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 लाभान्वित  होने  वाली  भूमि  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  कच्चे  तौर  पर  अनुमान

 लगाया  गया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  एक  गर  सरकारी  नलकूप  पर  श्रीमती  लगभग  8,000  रुपये  व्यय

 होते  हैं  अर  प्रत्येक  नलकूप  से  20  फसल  एकड़ों  को  सिंचाई  का  लाभ  पहुंचा  ऐसे  as  आंकड़े

 उपलब्ध  नहीं  हैं  जिनसे  पता  चले  कि  गैर  सरकारी  नलकूपों  से  वास्तव  में  कितने  एकड़  भूमि  की

 सिंचाई  हुई  है  ।  कार्य  न  करने  वाले  गैर-सरकारी  नलकूपों  के  विषय  में  भी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 क्योंकि  इन  नलकूपों  को  कृषक  स्वयं  चलाते  हैं  शौर  वे  ही  उनका  रख  रखाव  करते  हैं  ।

 त्रिपुरा  में  प्रदीप  जातीय  लोगों  का  कल्याण

 465,  थो  किरित  विक्रम  देव  बेन  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि

 शादी  जा  तीय  लोगों  की  अ्रथंव्यवस्था  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  को  ध्यान  में

 रखते  जिसमें  ख़ादिम  जातीय  लोगों  के  लिए  उपयुक्त  प्रशिक्षण  तथा  रोजगार  देने  की  नीति  के

 अभाव  का  उल्लेख  हाल  ही  में  किया  गया  क्या  त्रिपुरा  सरकार  को  उस  राज्यक्षेत्र  में  श्रादिम

 जातीय  लोगों  के  लिये  प्रशिक्षण  तथा  रोजगार  की  उपयुक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  के  लिये  उचित

 नीति  बनाने  के  लिए  कोई  निदेश  दिए  हैं  ।

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है

 पिछले  बर्ष  प्रादिमजातीय  लोगों  को  प्रशिक्षण  तथा  रो  जगार  की  सुविधायें  देने  के  लिए

 वहां  की  सरकार  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  थी  तथा  1969-70  में  कितनी  धनराशि  दी  जा  रही

 है  ;  कौर

 त्रिपुरा  में  नादिम  जातीय  लोगों  को  1969-70
 में

 दी  जाने  वाली  प्रशिक्षण

 ख़ानों  का  व्यौरा  कया  है
 ?

 भ्रम  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मागवत  भा  :

 जी  नहीं  ।  सरकार  कभी  राष्ट्रीय  श्रम  अयोग  की  सिफ़ारिशों  की  प्रतिक्षा  कर  रही  है  ।  आयोग  को

 प्रयत्न  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 त्रिपुरा  में  प्रशिक्षण  और  रोजगार  की  सुविचारों  के  संबंध  में  1968-69  कौर  1969-

 70  के  लिए  कुल  क्रिया  के  बजट  की  व्यवस्था  की
 गई

 |  ख़ादिम

 जातियों  के  संबंध  में  कोई  अलग  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ।

 इस  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  की  मेज  पर  रख
 दी  जायगी  ।

 Milk  Plant  Machinery  from  Unicef

 466  Shri  Shashi  Bhushan  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  t  that  Government  have  entered  into  an  agreement  with  the

 U.N.  1.  C.  BE,  under  wh  the  Government  of  India  will  aquire  Milk  Powder  and  Milk
 Plant  Machinery  from  tke  1  ९,  1.  C.  during  the  next  15  to  20  yeary  ;
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 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  whether  Government  would  not  be  able  to  build  such  machinery  in  the  country  in
 this  long  span  of  time  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  In  1949,  an  agreement  was  entered
 into  with  United  Nations  International  Childrer’s  Emergency  Fund  with  the  object  of

 assisting  the  programmes  benefiting  children,  adolescents  and  expactant  and  nursing  mothers
 of  India.  Milk  plants  and  machinery  have  been  received  as  gifts.  As  arule,  UNICEF  do
 not  supply  milk  powder  to  dairy  plants.  In  fact  some  of  our  major  dairies  have  been  built

 utilising  the  gift  machinery.  We  have  accepted  the  obligation  to  sell  from  there  dairies
 low-cost  milk  for  the  vulnerable  sections  of  the  community.  Low-cost  milk  powder.  But
 most  of  our  Dairies  require  milk  powder  to  maintain  their  level  of  milk  distribution.  There
 is  no  obligation  to  acquire  milk  powder  or  milk  plant  machinery  from  the  UNICEF,

 (b)  India  being  a  member-country  of  UNICEF,  has  availed  of  assistance  in  the  form

 of  importable  items  of  dairy  equipment  for  the  Milk  Projects.

 (c)  The  dairy  industry  has  become  virtually  self-sufficient,  and  barring  a  few  items

 such  as  homogeniser,  most  of  the  equipments  required  are  manufactured  within  the  country.

 खाद्य  aa  को  समाप्ति

 #1467.  श्री  तुलसोदास  दासप्पा  :  थी  कृष्णन  :

 at  न०  राठ  देवघर  :  श्री  छ०  Ato  कौशिक
 :

 att  समर  गुह  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  खाद्यान्न  व्यापारी  एसख्रोसियेदशान  महासंघ  ने  एक  sda  पेश

 किया  है  जिसमें  खाद्य  क्षेत्र  समाप्त  करने  की  मांग  की  गई  है  ;

 क्या  उस  ज्ञापन  में  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  भारतीय  खाद्य निगम  का  सब

 काम  ठीक  तरह  से  नहीं  हो  रहा  है  ग्रोवर  काश्तकारों  को  निर्धारित  मुल्यों  से  कम  मुल्यों  पर  उनके

 एजेंटों  को  अनाज  बेचने  के  लिए  बाध्य  किया  जा  रहा  है  :

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया

 है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धन्ना साहब

 :  जी  हां  ।

 इस  ज्ञापन  में  खाद्य  निगम  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  निर्देश  नहीं  ह  ।  तथापि

 संघ  ने  gar  से  एक  पुस्तिका  परिचालित  की  है  जिसका  शीर्षक
 खाद्य

 निगम  का

 भारतीय  बर्थ-व्यवस्था  में  कोई  स्थान  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  जिसकी  स्थापना  देश  में  खाद्यान्नों  की  श्रषिप्राप्ति  शर  वितरण

 करने  oe  व्यापार  में  अपेक्षित  अनुशासन  लाने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  की  एक  मान  एजेन्सी  के

 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  की  गई  कुल  मिलाकर  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  समय  gat

 पिछले  बहुत  से  वर्षों  में  पहली  बार  देश  के  अधिकांश  भागों  में  खा धान नों  के  मुल्यों  में  स्थिरता  की

 प्रवृत्ति  आयी  है  ।  निगम  उत्पादकों  को  मूल्य  प्रोत्साहन  देने  ate  इसके  साथ-साथ  उपभोकक्‍्ताश्रों  को

 उचित
 मूल्यों

 पर  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  में  सम्  हुआ  है  सरकार  की  क्षेत्रों  के
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 पर  व्यावहारिक  पहुंच  हैं  |  क्षेत्रों  के  प्रश्न  पर  प्रत्येक  फसल  की  कटाई  से  पूर्वे  समय  समय  पर

 समीक्षा  की  जाती  है  ।  जब  कभी  किसी  oars  fade  सी  उपलब्धि  में  सुधार  gare  उसके  संचलन

 ब्रंतिबन्धों में  ढील  दी  गई  है  ।

 गुजरात  में  चीनी  बनाने  के  नये  कारखाने

 #1469.  ito  एस०  मेहता :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें

 (*)  क्या  सरकार  को  गुजरात  में  चीनी  बनाने  के  कारखाने  स्थापित  करने  के  fay

 area  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  :

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ;  द्र

 इस  पर  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक
 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्नासाहुब

 :  से  (4).  जी  गुजरात  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  नये  चीनी  कारखाने

 स्थापित  करने  के  लिए  लाइसंस  प्राप्ति  हेतु  सात  भ्रावेदन-प्राप्त  हुए  हैं

 जिला  सुरत
 |

 जिला  area  |

 जिला  भाव वत मर  |

 जिला  अमरेली  ।

 जिला  राजकोट  ।

 जिला  भावनगर  |

 हन
 i  जिला  कैरी  ।

 इन  झावेदन-पत्रों  पर  सक़ीफ़  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  कौर  शीघ्र  ही  निर्णय  लिए  जाने

 की  है  ।

 may  पर  से  farm हटाना

 est  मुहम्मद  शरीफ  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालु  वर्ष  में  चीनो  के  उत्पादन  में  हुई  पर्याप्त  वृद्धि  को  देखते  हुए  सरकार  का

 बिचार  चीनी  पर  से  नियंत्रण  हटाने  का  है  ;  प्रौढ़

 (ws)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  दिवस  तथा  ager  मंत्रालय  में  cea  यंत्री  झम्नासाहब

 :
 घोर  (a)  चीनी  की  आंशिक  विनियंत्रण  की  नीति  ले  चीनी  कारखाने

 कले  का  मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  से  उपेक्षाकृत  अधिक  मूल्य  देने  फिर  घरेलू

 पतो  ज़रूरतों  का  उचित  भाग  नियंत्रित  मूल्यों  पर  पूरा  करने  में  समय  हुए  हैं  ।  चीनी

 केप उट्ज़दन  बढ़  गया  डे  भोर  इससे  घरेलू  उपभोक्ताओं  में  वितरण  करने  के  लिए  राज्यों  का  कोंटा
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 बढ़ा  दिया  गया  है  ।  भरत  इस  मिलीं  से  aaa  की  जरूरत  पूरी  हुई  है  ।  इस  अवस्था  में  इस  नीति  में

 संशोधन  करने  पर  विचार  करने  का  समय  नहीं  बायां  हैं  ।

 गुजरात  में  लघु  तिहाई  af<disiarat  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 8234.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  क्यां  सांड  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 गुजरात  स्थित  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिये  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  शरत्  1968-69  में

 ऋण  तथा  अनुदान  के  रूप  में  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  तृतीय  योजना  कीं  अवधि  में  site  1968-69  की  अवधि  में  राज्य  की  ay  सिंचाई

 परियोजनाओं  के  लिये  गुजरात  सरकार  के  लिये  निम्नलिखित  ऋण  शरीर  agers  स्वीकृत  किये

 गये थे  =

 स्वीकृत  सहायता

 ा

 ag  ऋण  भ्रनुदान

 लाखों  में  (%o  लीखों
 toy

 1961-62  163.81  33.43

 1962-63  138,19  38.95

 1963-64  129.80  35.46

 1964-65  281.52  6.78

 1965-66  332.79  39.62

 1968-69
 87.75

 ee  739.0  oe

 टिप्पणी 1  :

 aq  1961-62,  1962-63  झीर  1963-64  के  लिये  सहायता  दद्दू  शीक  कृषि

 उत्पादन  लघु  सिचाई  भी  at  afer at द  |  त  हैं  के  aia  नियुक्त  की  गई  थी  |  लघु  सिंचाई  के

 लिये  cat  wins  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 टिप्पणी  2
 :

 1965-66  कौर  1968-69  के  लिये  सहायता  meatal  आघार  पर  नियुक्त  की  मई  थी

 ्र  इस  प्रकार  व्यय  की  लेखा  परीक्षा  द्वारा  पास  हुये  आंकड़ों  उपरोक्त  aes  के  लिये

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होने  का  अन्तिम  रूप  से  रामंजन  होना  बाकी  है

 उपरोक्त  सहायता  के  अतिरिक्त  ततीय ्  योजना  की  अवघि  में  ake  1968-69  के  दौरान

 भारत  सरकार  ने  लघु  सिंचाई  म्यार  जल  उपयोग  पर  झनुसंघान  गौर  प्रशिक्षण  की  परियोजनाओं

 के  लिए  100  प्रतिशत  ग्रनुदान  दिया  था  ।  ऐसे
 भ्रनुदानों

 की  धन  राशि  fret  प्रकार  है  :
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 e  विनिमय  क्त  की  गई  धन  राशि
 बर्ष

 प्रशिक्षण  योजना अ्रनसंघान  योजना

 1962-63  रु०  4,000  रु०  3,000

 1963-64  रु०  61,618

 ब  ae
 थि

 1964-65  क  थ  ह  ह
 द

 क  1965-66  रु०  18,000  रु०  50,000

 %#  1968-69  रु०  42,500
 HOMO  थ

 enate
 त  लेखा

 ata  द्वारा  ala  हुए  वास्तविक  wine  sree
 होने पर  इनमें  संशोधन

 an हो  सकता है

 भारतीय  श्रम  प्रबन्ध  अध्ययन  नई  दिल्ली

 क

 6220

 aft  चन्द्र यो खर  सिंह :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे

 किः

 भारतीय  श्रम  प्रबन्ध  अघ्ययन  संस्था  नई  दिल्‍ली  की  स्थापना  किस  वर्ष

 तथ

 ar  किन

 जनों  के  लिये  की  गई  थी  तथा  इस  संस्था  के  प्रबन्ध  अधिकारियों  के  नाम त्  था श्र  gag

 au
 सरकारी  उपक्रमों  के  कितने  अधिकारियों  को  इस  संस्था  में  गत  फोन  ह

 :  कौर  a बार  तथा  श्रम  सम्बन्धों  में  प्रशिक्षित  किया  गया  था

 1968  को  समाप्त  होने  वाले  तीन  वर्षों  की  gate में  प्रतिशत

 दस

 संस्था

 में
 प्रशिक्षण  पर  कितना  व्यय  किया  गया  |

 रोजगार
 तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भगवत  का

 :  भारत  पय

 द
 श्रम  अध्ययन  संस्थान  पहले  औद्योगिक  संबंध  विषयक  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थान  कहा  जाता  थ

 yo

 नई  दिल्‍ली  1962  में  तीसरी  योजना  की  प्रायोजना  के  रूप  में  स्थापित  किया  गया  था  ।

 संस्थान  का  मुख्य  काय  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  व  संघीय  क्षेत्रो  के  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  तंत्र  के

 भ्रधघिकारियों  को  सेवा  के  दौरान  श्रम  सबंधी  मामलों  में  विशेष  प्रशिक्षण  देना  है  ।  दक्षिणी  तथा

 एशिया  देशों/राष्ट्र  मण्डलीय  तथा  अफरीकी  देशों  के  मनोनीत  व्यक्तियों  को  भी

 द  कोलम्बो  योजना  तथा  wey  विदेशी
 तकनीकी  योजनायें  के  अ्रन्तगंत  प्रशिक्षण  सुविधाएं  उपल  164.0

 gt  जाती  हैं  ।  1966  से  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  मनोनीत  व्यक्तियों  को  भी  ये  सुविधाएं

 awe  को  जा  सेही  स  ;

 संस्थान  के  विमान  प्रबंधक
 भ्र धि का  रियों  के  नाम  शर  wears  ये  हैं

 शी  पु  के०  गोखले
 व  एस०  एल  ०

 डी
 ०एस०  हालत

 चकी ;

 2  श्री  एफ०  बनर्जी  एल०एल ०बी  ०,
 डी  ०  एस०  डब्ल्यू०

 उप  निदेशक  |

 49



 11  1891  लिखित  उत्तर

 3  श्री  डी०  बी ०  रामचन्द्रन  बी०ए०  एल०एल  ०  बी  ०  डी०एस०

 सहायक  fears  |

 4  श्री  इन्द्रजीत  एल०एल
 ०बी  ०,  बी  ०डी  ०एस

 ०  डब्ल्य ू०

 सहायक  निदेशक  ।

 5  बी ०  दस  एमए एलएलबी  ०,

 सहायक  निदेशक  |

 6  श्री  रामानन्द  डी०एस ०  डब्ल्यू०

 सहायक  निदेशक  |

 सपा ay  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  नाम

 1966  कुछ  नहीं

 1967  इस्पात

 भारी  विद्युत  21

 1968  उर्वरक

 कोयला

 खनिज

 तेल  कौर  गैस

 बक  21

 औषधियाँ

 श्र  भेषज  ।

 भारी  इंजी  नीय  री

 जल  परिवहन

 इस  संस्थान  के  बारे  में  तीन वि त्तीय  वर्षों  में  व्यय  किये  गये  कुल  घन  के  सम्बन्ध  में

 सूचना  उपलब्ध  है  ।  यह  सूचना  नीचे  दी  गई  ह  rs

 1965-66  2,11,897

 1966-67  1,99,417

 1967-68  2,920,612

 औद्योगिक  सम्बन्धों  में  प्रत्या स्मरण  पाठयक्रम  का  प्रशिक्षण

 8236.  श्री  चन्द्र  fag  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपायों  में  श्रम  सम्बन्धी  विवादों  निपटाने  वाले

 कारियों  को  औद्योगिक  सम्बन्धों  में  प्रत्यास्मररा  पाठ्यक्रम  का  प्रशिक्षण  देने  के  बारे  में  सरकार  ने

 क्या  नीति  अपनाई  है
 ;

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  ऐसे  कितने  श्रषिकारियों  ने  गत  तीन  वर्षों  में  उपयु  क्त

 41
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 प्रत्यास्मरणा  पाठग्रक़म  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  है  तथा  उपयु  नत  नान  स  इस  सम्बन्ध  में  कितना

 घन  व्यय  किया  गया  है  ;

 सैद्धान्तिक  तथा  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  के  दौरान  किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  feat

 गया  तथा  कौन  सा  पाठ्यक्रम  अथवा  विषय  पढ़ाया  गया  ;  और

 उन  भ्र धि कारियों को  ऐसे  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  के  प्रशिक्षण  के  लिये  कहाँ  भेजा

 जाता  है  ।

 रोजगार तथा  पुर्नवास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  का  :

 से  श्रम  अध्ययन  सम्बन्धी  भारतीय  संस्थान  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  नियमित  पाठ्यक्रमों

 weal  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उप-क्रमों  के  कुछ  मनोनीत  व्यक्तियों  को  भी  प्रशिक्षण  दिया  जाता

 है  ।  इन  पाठ्यक्रमों  समस्त  शिक्षक  भ्रामंत्रित  मामला  अध्ययन  तथा  बैठकों  में

 किये  जाने  वाले  विचार  विमानों  द्वारा  समस्त  श्रम  विधान  श्र  कार्मिक  प्रबन्ध  व  प्रौद्योगिक

 मनोविज्ञान  के  बारे  में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 नियमित  पाठ्यक्रमों  के  राज्य  सरकारों/सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के

 कारियों  के  लाभ  के  लिये  प्रार्थना  पर  अल्पकालिक  दिन  की  शारवती  नवी कर  पाठय-क्रम  भी

 प्रायोजित  किये  जाते  हैं  मै

 ay  1967  में  एक  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम  की  प्रार्थना  पर  दिल्‍ली  में  एक  अल्पकालीन

 नवी कर  पाठ्य-क्रम  आयोजित  जिसमें  16  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  |

 नियमित  पुण्य-क्रम  दिल्‍ली  में  ही  आयोजित  किये  जाते  लेकिन  प्राप्त  आवेदन  पर

 अल्पकालीन  नवी कर  पाठ्य-क्रम  सं प्रश्न  में  भी  आयोजित  किये  जा  सकते  हैं  |

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  ऐसे  अघिकारियों  की  संख्या  जिन्होंने  1966,  1967

 ग्रोवर  1968  में  हु  नियमित  पाठ्यक्रमों  में  प्रशिक्षण  प्र।प्त  किया  इस  प्रकार  थी

 qq
 अधिकारियों

 की  संख्या

 1966
 कुछ  नहीं  ।

 1967

 1968  21

 सरकारी  क्षेत्र  के
 प्रतिभा  रियों  के  प्रशिक्षण  पर  नच  हुए  धन  के  सम्बन्ध  में  way  झांकने

 प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 जिला  गढ़वाल  में  थोड़ी  नामक  स्थान  पर  श्राकाशवारणी  केन्द्र

 8237.  घरों  नागेश्वर  द्विवेदी  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जिला  गढ़वाल  के  जिला  मुख्यालय  पौड़ी  में  पह  ड़ी
 क्षेत्रों

 के  लिए  प्राकाशवाशी  का  एक  केन्द्र  स्थापित  नर  थी  1  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या ne  अर  यह  _  वहां  कब  तक  स्थापित  हो  जाने

 की  सम्भावना  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  att  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संघार  विभाग में  राज्य  मन्त्री  go  Fo

 at

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  पौड़ी  में  एक  मीडियम  वेन  केन्द्र  स्थापित

 करने  का प्रस्ताव है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 साथ  तलों  का  रक्षित  भण्डार

 8238.  et  बीरेन्द्र  कुमार  शाह  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  बात  के  बावजूद  भी  कि  चालू  फसल  में  का  तेल

 बहुत  कम  उपलब्ध  हु  है  सरकार  ने  वनस्पति  घी  के  निर्माताओं  को  सोयाबीन  तेल  की  खपत  कम

 करने  के  लिये  कहा  है

 यदि  तो  क्या  खाद्य  तेलों  के  विशेषकर  आयातित  सोयाबीन  तेल  के  रक्षित  भंडार

 बनाने  के  लिये  समय  पर  कार्यवाही  करके  ऐसी  स्थिति  को  टाला  जा  सकता  था  तथा  ऐसी  कायें वा  ही

 न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  झ्रोर

 वनस्पति  घी  के  मूल्यों  को  स्थिर  बनाये  रेखने  के  उपाय  से  वनस्पति  ी  निर्माताओं

 को  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्य  तेल  सप्लाई  करने  के  लिये  qa  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रन्नासाहिब

 :  सरकार  स्वदेशी  खाने  योग्य  तेलों  के  मूल्यों  झोर  नवभारत  क्षत्रों  में  आयातित  तेल

 की  उपलब्धि  सहित  कुछेक  तत्वों  को  ध्यान  में  रहकर  वनस्पति  में  सोयाबीन  तेल  की  खपत  का

 विनियमन  करती  है  ।

 अर  wea  देशों  से  सोयाबीन
 सूरजमुखी

 तेल  भ्र धि प्राप्त  करने  के  लिये

 पहले  ही  पग  उठाये  गये
 हैं  ।  संयुक्त  राज्य  अ्रमेरिका  से  Ito  एल०  480  के  म्रधीन  40,000  मीटरी

 टन  सोयाबीन  का  तेल  खरीदने  के  लिए  हाल  ही  में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ।  ate

 ग्रीक  तेल  श्रधिप्राप्त  करने  पर  विचार  हो  रहा  है  |

 टेलीफोन  बाँसों  से  प्राप्त  राशि  में  अंतर

 8239.  वीरेन्द्र  कुमार  शाह :  क्या  सुचना  झोर  प्रसाद  रण  तथा  संचार मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  विभागीय  सार्वजनिक  टेलीफोन  श्राफिसों  के  बाँसों

 से  प्रप्त  तथा  तत्सम्बन्धी  मीटर  पठन  ह  ०  दत  औ  sare
 Bidtl  प्यादे  गई  SU

 डि  में  बहुत  अन्तर  होता  है  ;
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  एक  टेलीफोन  जिले  में  किये  गये  परीक्षण  से  पता  चला  है

 कि  1968  को  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  में  जो  नकदी  निकाली  गई  वहू  मीटर  के  पठन

 में  बताई  गई  राशि  से  लगभग  58  प्रतिदिन  कम  थी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  श्राय की  इस  कमी  को  रोकने के  लिये  1956  में  डाक  व

 तार  विभाग  को  सुल्तान  दिये  गये  थे  तथा  1966  में  अग्रेतर  हिदायतें  दी  गई  थीं  जिनका  डाक  व

 तार  विभाग  ने  पूर्ण  रूप  से  पालन  नहीं  किया  है  ;  शौर

 यदि  तो  टेलीफोन  शर  तार  की  दरों  में  और  वृद्धि  करने  का  क्या  शझ्ौचित्य  है

 जैसा  कि  1969-70  के  राय-व्यय  में  प्रस्ताव  किया  गया  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शेर

 जी  हां  ।  ऐसा  सम्भव  क्योंकि  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  इस  किस्म  के  कि  काल  मिलाने

 के  बाद  रानी  डाली  जाती  है  ।  च्च् नन यों  ही  बुलाई  गई  पार्टी  चोंगा  उठाती  मीटर  में  काल  रिकार्ड

 हो  जाता  चाहे  काल  करने  वाली  पार्टी  ने  सिक्के  हाले  हों  अथवा  नहीं  ।

 जी  झर  जेसा  कि  ऊपर  में  बताया
 गया  मीटर  रीडिंग  श्र  वसूल

 रानी  के  बीच  फक  संभव  है  ।

 (7)  जी  सकल  ate  टेलीफोन  ज़िलों  को  उचित  हिदायतें  जारी  कर  दी  गई  शिनोर

 उनका  पालन  हो  रहा  है  |  वसूली  में  संभावित  चोरी  की  रोकथाम  के  लिए  दो  कर्मचारी  रकम

 इकट्टा  करने  के  लिए  भेजे  जाते  हैं
 ।

 यदि  सावजनिक  टेलीफोन  घरों  की  राय  में  कोई  कमी  हुई  तो  उसका  टेलीफोन

 कौर  तार  के  शुल्क  में  वृद्धि  से  कोई  संबंध  नहीं है  ।

 झाकादावाणी  में  साउथ  एण्ड  म्युजिक  रिकार्डिंग  इ  जीनियस

 8240.  श्री  बाबूराव  पटेल
 :

 कया  सूचना  शौर  प्रसारण  तथा  संघार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 श्राकाशवारी  में  कितने
 ड  एण्ड  म्यूजिक  रिकार्डिग  इंजीनियरਂ  नियुक्त  हैं  तथा

 उनका  वेतनमान  कितना  है  ;

 इस  के  an  कारण  हैं  कि  इन  प्रशिक्षित  इ  जीनियरों  को  बम्बई  तथा  दिल्‍ली  जैसे

 महत्वपूर्ण  केन्द्रों  में  भी  संगीत  कार्यक्रम  रिकार्ड  करने  के  लिए  नहीं  कहा  जाता  है  तथा  इनके  लिये

 सीघे  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जाता  है

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  एक  भी  स्टाफ  झा टि स्ट  इस  काम  को  करने  लिये

 तकनीकी  तौर  पर  रहता  प्राप्त  नहीं  है  उन्हें  रिकार्ड  करने  की  झ्र नुम ति  कयों  दी  जाती  है  ;  श्र

 क्या  यह
 सच

 है
 कि

 इन  रिकार्ड  करने  वाले  स्टाफ  श्राटिस्टों  में  से  कुछ  व्यक्तियों  ने

 ध्वन्य  श्राटिस्टों  के  रिकार्ड  खराब  कर  दिये  हैं
 ?

 सूचना
 कौर

 प्रसारण  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  go  फु०

 श्राकादावाणी  में  सात
 ड

 कौर  म्यूजिक  रिकार्डिग  इ  जीनियरों  का  कोई  अलग  dat
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 नहीं  है  ।  इंजीनियरी  संवर्गों  से  लिए  गए  ब्यक्ति  ही  a  के  काम  के  तकनीकी  पहलूओं  की

 देखभाल  करते  हैं  ।

 ह
 उन्हें  रिकार्डिग  का  काफी  काम  करना  होता  है  ।  कुछ  का  व्यक्तियों  को

 इस  काम  के  कुछ  पहलु झ्र ों  की  देख  भाल  करनी  होती  है  ।

 इन  व्यक्तियों  को  रिकार्डिग  का  केवल  वही  काम  दिया  जाता  जिसे  वे  कर

 सकते हैं  ।

 इस  प्रकार  की  कोई  बात  ध्यान  में  नहीं  झाई  है  ।

 चीनी  का  उत्पादन

 8241.  की  बाबूराव  पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जहाँ  चीनो  पैदा  होती  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  में  sfa-

 ag  राज्य-कार  कितनी  चीनी  पैदा  हुई  तथा  उसका  मूल्य  कितना  था  ;

 कुछ  राज्यों  में  उत्पादन  कम  होने  के  राज्य-वार  क्या  कारण  थे  ;

 चीनी  पैदा  करने  वाले  प्रत्येक  राज्य  में  गत  वर्ष  कितनी  तथा  कितने  मूल्य  की  चीनो

 की  ख़पत  हुई  थी  तथा  गत-वर्ष  कितनी  चीनी  अन्य  राज्यों  को  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  सप्लाई

 की  गई  थी  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  नेपाल  को  कितनी  तथा  कितने  मूल्य  की  चीनी  सप्लाई  की  गई

 थी  ;  भ्र ौर

 नेपाल  को  चीनी  सप्लाई  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  साम्यवादी  देशों  में

 पैदा  होने  वाली  चीनी  नेपाल  होकर  बड़े  पैमाने  पर  निरन्तर  भारत  में  चोरी  छिपे  लायी  जा  रही

 है  जिससे  हमारे  चीनी  उद्योग  को  नुकसान  पहुंचता  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्ना साहिब
 :  भ्रपेक्षित  सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  1  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  982/69]

 गन्ने  के  अंतगर्त  क्षेत्र  में  पर्याप्त  कमी  होने  ale  qa  की  स्थिति  के  कारण  कम

 पैदावार  होने  के  परिणामस्वरूप  1966-67  att  1967-68  में  चीनी  का  उत्पादन  1965-66

 की  तुलना  में  कम  हुआ  था
 ।

 एक  विवरण  2  जिसमें  पिछले  वर्ष  1967-68  में  चीनी  का  उत्पादन  करने  वाले

 प्रत्येक  राज्य  में  चीनी  की  खपत  की  गई  मात्रा  और  उस  राज्य  से  बाहर  भेजी  गयी  मात्रा  दी  गयी

 संलग्न  है  ।  खपत  की  चीनी  का  मूल्य  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  क्योंकि  इस  खपत  में
 खुले

 बाजार  में  बेचने  के  लिए  दी  गयी  चीनी  भी  शामिल  होती  है  ।

 कौर  1965  शर  1966  में  नेपाल  को  सप्लाई  करने  के

 लिए  लगभग  12  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  13,485  क्विंटल  चीनी  नियुक्त  की  गयी  थी  ।  1966-

 67  कौर  1967-68  में  नेपाल  को  सप्लाई  करने  के  लिए  कोई  fra  faa  नहीं  की  गयी  थी  ;

 4  है
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 झाकादावारणी  के  गायक  कलाकार

 8242.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  सूचना  wit  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृषि  करेंगे  कि  :

 उन  10  पुरुष  तथा  10  महिला  गायक  कलाकारों  के  नाम  कण  हैं  जिन्हें

 बाणी  के  ब्रम्हा  केन्द्र  से  होने  वाले  कार्यक्रमों  में  गत  12  महीनों  में  '2  अथवा  उससे  अधिक

 कार्यक्रम  दिये  वे  कार्यक्रम  किन-किन  तारीखों  को  हुए  ,  उनके  वेतनमान  क्या-क्या  हैं  तथा  उन्हें

 हर  कार्यक्रम  के  लिए  कितना  शुल्क  दिया  गया  ;

 उन  10  पुरुष  तथा  10  महिला  are  कलाकारों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जिन्हें

 प्रा काश वाणी  के  दिल्‍ली  केन्द्र  से  होने  वाले  कार्यक्रमों  में  गत  12  महीनों  में  12  सधवा  उससे  अ्रधिक

 कार्यक्रम  दियेਂ  वे  कार्यक्रम  किन-किन  तारीखों  को  हुए  उनके  वेतनमान  क्या-क्या  हैं  तथा  उन्हें

 कार्यक्रम  के  लिये  कितना  शुल्क  दिया  गया  ;  ate

 प्रत्येक  गायक  कलाकार  को  12  महीनों  की  अवधि  में  मूल  केन्द्र  तथा  अन्य  केन्द्रों  से

 वेतनमान कर
 कितने  कार्यक्रम  दिये  जाते  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रथा  अपनाई  गई  है  ?

 सूचना प्रो  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Fo  Fo

 से  (i)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  सौर  यथा  समय  सदन  की  मेज  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 झ्र काश वाणी  मं  सिब्चस्दी  अधिकारियों  की  बारी-बारी  से  नियुक्ति

 8243.  पी एस०  डो ०  सोम सुन्दरम :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सतकंता  शभ्रायोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  सीलबंदी

 नियुक्ति  तथा  स्थानान्तरण  के  भार साधक  अधिकारी  को  बारी-बारी  से  हर  दो  वर्ष  के  बाद  बदल

 fear  जाना  चाहिये  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सिफारिश  को  आकाशवाणी  की  इंजीनियरी  शाखा  में  लागु

 किया  जा  रहा  है  ;  श्र

 (7)  यदि  तो  इसे  लागु  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  | भु  कु०
 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 झा काश वा रा  के  भ्र सि स्टेंट  स्टेशन  इ  सीनियर

 8244.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम  :  क्या  सूचना  सनौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री

 पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  है  apart]
 srracsTariny  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  में  असिस्टेंट  स्टेशन  इ

 जीनियरों
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 उतर eee

 के  लगभग  80  पद  areal  पड़े  हैं  तथा  उन्हें  भरा  नहीं  गया  है  यद्यपि  वहां  पर  ऐसे  प्रवेश

 प्राप्त  वरिष्ठ  असिस्टेंट  इ  सीनियर  हैं  जो  पदोन्नति  के  योग्य  हैं  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  हु  कु०

 :  65  पद  खाली  हैं  ।-  परन्तु  इन  सभी  को  सहायक  इ  जीनियरों  की  पदोन्नति  द्वारा

 नहीं  भरा  जा  सकता

 उन  को  भरने  में  देरी  के  कारण  ये  हैं  :--

 (1)  aret  भर्ती  के  कोटे  के  बारे  में  इंजीनियरी  सेवाएं  परीक्षा  लेने

 में  देरी  ;  अर

 (2)  पदोन्नति  कोटे  के  बारे  में  भर्ती  नियमों  को  अन्तिम  रूप  न  दिया  जाना  ।

 सीधी  भर्ती  के  लिए  प्रतियोगिता  परीक्षा  संघ  लोक  श्रायोंग  द्वारा

 1969  में  ली  जा  चुकी  है  ।  पदोन्नति  कोटे  के  लिए  भर्ती  नियमों  को  aha

 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  उम्मीद  है  ।  अ्राशा है  ये  सभी  रिक्तियां  यथा  समय

 भरे  जाए गी  |

 Prodaction  of  Cotton

 8245.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Shri  Suraj  Bhan;
 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Shri  Ranjit  Singh  :
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Shri  Deo  Rao  Patil  :
 Shri  Brij  Bhushan  Lal  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  requirements  and  actual  production  of  cotton  at  present  ;

 (b)  the  steps  taken  to  increase  the  production  and  the  result  achieved  so  far  ;  and

 (c)  the  value  of  cotton  that  is  imported  annually  ?

 The  Minister  ot  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  On  the  basis  of  the  average  of  five
 years,  the  requirement  of  cotton  in  the  country,  including  consumption  in  the  mills,  by
 Khadi,  extra-factory  use  and  exports  is  about  66.5  lakh  bales.  The  actual  production  of
 cotton  during  1967-68  was  55.62  lakh  bales.  Estimates  of  production  during  the  year  1968-69
 have  not  so  far  been  released.

 (b)  Intensive  cultivation  measures  on  the  lines  of  the  package  Programme  have  been
 taken  up  by  all  the  important  cotton  growing  States  for  increasing  the  production  of  cotton,
 In  addition,  Centrally  Sponsored  Schemes  for  Maximised  Production  of  Cotton  have  been
 implemented  in  all  the  major  cotton  growing  States  and  are  being  continued  during  the
 Fourth  Plan.  The  main  features  of  these  measures  are

 (i)  Intensive  cultivation  in  irrigated  and  assured  rainfall  areas  over  nearly  4.70
 lakh  hectors  annually.

 (ii)  Organisation  of  Mass  Plant  Protection  Campaigns  in  unirrigated  areas.

 (iii)  Production  of  Nucleus  and  Foundation  seed  of  cotton.

 (iv)  Grading  of  Kapas  in  Central  PACKAGE  areas.

 (vy)  Development  of  Sea  Island  Cotton  in  Andhra  Pradesh  and  Mysore.
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 की

 As  a  result  of  the  adoption  of  the  above  measures,  the  Production  of  cotton
 in

 the

 country  has  been  showing  an  upward  trend  as  would  be  evident  from  the  actual  production

 achieved  during  the  last  three  years  indicated  below

 en a  kt  SS  Ro
 Year  Production  (000  bales  of  180  Kgs.)

 <a म्माााभभभाााभागागाााराा  ——____—  एएल्‍एएएययतयल्‍एएयल्‍एकओलएएशणण
 1965-66  4,762

 1966-67  4,973

 1967-68  3,962

 (c)  he  value  of  cotton  imported  during  1966-67  and  1967-68  was  Rs,  88.52  crores  and
 Rs.  86.13  crores  respectively

 Report  of  Wage  Board  on  Dock  Workers

 8246  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Brij  Bhushan  Lal  :

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Shri  Suraj  Bhan  :

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Shri  Ranjit  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  stat

 (a).  whether  Government  have  received  the  report  of  the  Wage  Board  on  dock

 Workers

 (b)  if  so,  the  main  recommendations  contained  in  the  report

 (c)  whether  they  have  been  considered  ;  and

 (d)  if  so,  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation

 (Shri  Bhagwat  Jha  Azad)  (a)  No,  Sir  The  Board’s  final  report  is  still  awaited

 (b)  to  (0).  Do  not  arise

 Demand  and  Production  of  Milk  and  Ghee  in  the  Country

 8247  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Suraj  Bhan  :

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Shri  Ranjit  Singh  :

 Shri  Brij  Bhushan  Lal  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 (8)  the  total  demand  of  milk  and  pure  ghee  in  the  country  and  the  actual  production

 thereof

 (b)  the  manner  and  the  date  by  which  this  gap  would  be  filled  and

 (c)  the  steps  taken  in  this  connection  so  far  and  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  Although  no  regular  systematic  survey
 on  All  India  Basis  has  been  conducted  to  assess  the  production  of  milk,  the  estimates
 framed  by  the  Central  Statistical  Organisation  indicate  that  the  country’s  milk  production
 in  1966-67  was  20.00  million  tonnes  More  recent  estimates  are  not  available

 As  regards  ghee,  the  production  is  generally  estimated  on  the  quinquennial  Livestock
 Census  figures  The  estimated  ghee  production  for  1966  was  3,65,000  tonnes  roughly

 As  regards  the  demand  of  milk  and  pure  ghee  in  the  country,  figures  are  not  avai-
 lable.

 (b)  Prominent  position  has  been  given  for  the  development  of  |  ivestock  and  for
 increased  milk  production  in  the  National  Five  Ye  ar  Diang i  igh.
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 (c)  Both  the  Central  and  State  Governments  have  taken  up  a  number  of  schemes  de-
 tailed  as  below

 @  All  India  Key-Village  Scheme.

 (ii)  Intensive  Cattle  Development  Scheme.

 (iii)  Cross  Breeding  Scheme.

 (iv)  Feeds  and  Fodder  Development  Scheme.

 (v)  Calf  Rearing  Scheme.

 wi)  Cattle  Shows  and  Milk  Yield  Competition.

 (vii)  Disease  Control  Programme  :

 (1)  Increase  in  number  of  verterinary  hospitals  and  dispensaries.

 (2)  Rinderpest  Eradication  Scheme.

 (3)  Expansion  of  Biological  Products  Laboratories  for  production  of  Vaccines

 and  sera.

 But  how  much  of  the  additional  milk  produced  will  go  for  liquid  milk  consumption,
 how  much  for  ghee,  and  for  products  will  depend  on  the

 market
 economy,

 दुरस्थ  स्थानों  के  लिए  पारेषण  उप कररा ों  का  निर्माण

 8248.  श्री  प०  मु  सईद

 भी  हरिभाई  Ho  पटेल  :

 FAT  सूचना  WIT  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दूरस्थ  स्थानों  के  पारेषण  उपकरणों  के  निर्माण  के  अपने

 प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ,

 यह  परियोजना  कहां  पर  स्थापित  की  जायेगी  ;

 उसकी  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ;

 यह  कब  तक  बन  कर  पुरा  हो  जाएगा  ;  शर

 क्या  इस  परियोजना  में  कोई  बिदेशी  सहयोग  अथवा  सहायता  ली  जायेगी  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शेर

 और  भारत  सरकार  ने  लम्बी  दूरी  के  पारेषण  उपस्कर  के  निर्माण  के  लिए  इलाहाबाद

 के  नजदीक  नैनी  में  नया  कारखाना  स्थापित  करने  का  हिरणाक्ष  किया  है  ।

 प्रारंभिक  प्राक्कलनों  के  अनुसार  नये  कारखाने  का  पु  जगत  व्यय  लगभग  2  करोड़

 45  लाख  रुपये  रहने  की  ग्राम  है  ।

 (4)  आशा  है  कि  यह  कारखाना  क्रमिक  रूप  से  पांच  साल  में  अपना  पूरण  उत्पादन  करने

 लगेगा

 इस  प्रायोजना  में  कोई  विदेशी  सहयोग  अन् त्रस्त
 स्त  नहीं  है  ।
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 Import  of  Machinery  From  Russia  for  Farms

 8249.  Shri  Yashpal  Singh  :
 Shri  S.  C.  Samanta  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  time  by  which  the  machinery  worth  Rs.  31  lakhs  for  the  five  new  State

 Agricultural  Farms  which  were  to  be  set  up  upto  March,  1969  is  likely  to  arrive  from

 USSR.  ;

 (0)  when  these  Farms  are  likely  to  start  functioning  and  the  expenditure  to  be  borne

 by  the  Government  of  India  on  them  ;  and

 (c)  the  details  of  the  ten  farms  proposed  to  be  set  up  by  Government  upto  1971  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  and  (b).  Of  the  five  farms  to  be  set

 up  with  gift  machinery  worth  about  Rs.  31  lakhs  from  U.S.S.R.,  the  Farms  at  Jharsuguda

 (Orissa),  Hissar  (Haryana),  Jullundur  (Punjab)  and  Raichur  (Mysore)  have  started  function-

 ing.  Some  of  the  machinery  for  these  farms  has  already  anived.  The  rest  is  likely  to  be

 received  by  the  end  of  the  current  year.  The  fifth  farm  is  expected  to  be  set  up  in  Kerala

 shortly.  The  machinery  for  this  farm  is  expected  to  come  in  1970.

 Apart  from  the  gift  of  machinery  from  the  U.S.  5.  R.,  the  Government  of  India

 would  be  spending  about  Rs. 3  crores  on  each  of  these  farms  over  a  period  of  five  years.

 (c)  It  is  not  proposed  for  the  present  to  set  up  any  more  farms.

 अमर  डाई  केस  लिमिटेड  कल्याण  में  कदाचार

 8250.  श्री  जाने  फरनेन्डीज  :  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  ग्रीन  डाई  an  कल्याण  में  अनुचित  श्रम  कदाचार  के  बारे

 में
 बम्बई  श्रमिक  संघ  से  पत्र  प्राप्त  gar  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 प्
 ्र

 f इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 करने  का

 सरकार  का  निचार

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भागवत

 :  (#)

 पत्र  में  प्यार  डाई-कैम०  कल्याण  के  खिलाफ  मजदूर  संघों  के  कार्यों  में

 अनुचित  हस्तक्षेप  करने  का  आरोप  लगाया  गया  था  ।

 इस  शिकायत का  विषय  राज्य के  क्षेत्राधिकार  में  जाता  इसलिए  इसे

 महाराष्ट्र  सरकार  को  आवश्यक  कार्यवाही  हेतु  भेज  दिया  गया  |

 Hindi  Working  in  the  Saving  Banks

 3251.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi
 Shri  Ram  Charan  :

 Shri  Molahu  Prashad  :

 to  State  :
 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Communications  be  pleased

 (a)  whether  the  entire  work  relating  to  Saving  Banks  Accounts  in  Hindi-speaking States  and  in  Punjab,  Maharashtra  and  Gujarat  is  proposed  to  be  done  in  Hindi
 ;

 (0)  if  so,
 fe. Ign ‘om  which  da  te: vel  Val
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 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  particularly  when  the  people  and  the  Governments  of

 these  States  want  it  ;  and

 (d)  whether  it  is  proposed  to  run  Saving  Banks  Accounts  purely  on  the  basis  of  the

 Banking  System  for  the  benefit  of  farmers  and  to  run  it  as  a  separate  Department  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the
 However Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)

 :  No,  Sir  the  forms  re-

 quired  for  use  of  public  are  printed  in  English  and  Hindi  or  regional  languages  for  the

 convenience  of  the  public

 (b)  The  question  does  not  arise

 c)  The  provisions  of  the  Official  Language  (Amendment)  Act  1967  and  Instructions

 issued  by  the  Ministry  of  Home  Affairs  regarding  use  of  language  in  Central  Government

 offices  are  also  applicable  to  post  offices  doing  Savings  Bank  work.

 (6)  There  is  no  proposal  to  run  the  Savings  Bank  purely  on  the  basis  of  Banking  Sys-
 tem  for  the  benefit  of  farmers  nor  as  a  separate  Department.

 Minor  Irrigation  Schemes  in  U.  P

 8252  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi
 Shri  Ram  Charan  .  Shri  Molahu  Prashad

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  allocated  any  special  amount  for  minor  irrigation
 schemes  in  U.  P.  during  1968-69  in  view  of  drought  conditions  there ;

 (b}  whether  Government  have  demanded  some  special  amount  for  implementing
 the  minor  irrigation  schemes ;

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  the  demands  which  have  been  met  in  full  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  No,  Sir

 (0)  Yes,  Sir

 c)  and  (d).  The  State  Government  of  Uttar  Pradesh  requested  during  1968-69  an
 allocation  of  additional  funds  to  the  extent  of  Rs.  4  crores,  for  the  minor  irrigation  schemes

 Including  an  amount  of  Rs.  crore  for  State  tube-wells  in  the  drought  affected  areas  The
 State  Government  also  requested  for  an  additional  allocation  of  Rs.  7:50  crores  for  theit
 rura!  electrification  programme  Owing  to  paucity  of  the  budget  resources,  additional  funds
 could  not  be  made  available  to  the  State  Government  during  1968-69  for  minor  irrigation  and

 tural  electrification

 Cultivation  of  Grapes

 8253  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  efforts  made  so  far  for  the  cultivation  of  grapes  for  extracting  liquor  for

 and export  purposes

 (b)  the  programme  drawn  up  for  the  Fourth  Plan  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 Government  have  made  no  efforts ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)

 in  this  direction.

 (b)  No  such  programme  has  been  drawn  up.  The  Government  of  Punjab,  however,

 has  a  proposal  to  set  up  a  Champagne  plant  for  preparation  of  grape-wine,

 $1
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 ——  ae

 गुजरात  में  प्र काल ग्रस्त  क्ष  त्रों
 में  सहायता

 8254.  sit  नरेन्द्र  सिह  सही डा  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  गुजरात  के  कुछ  भागों  में  घोर  श्रकाल  के  कारण  गुजरात  के  लोगों

 विशेषकर  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  परिवारों  को  कुछ  वित्तीय

 यता  तथा  wes  रियायतें  देने  के  बारे  में  कोई  योजना  सरकार  ने  बनाई  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रस्नासा हित

 :  ait  राज्य  सरका :  द्वारा  किए  गए  सहायता  उपायों  में  प्रभावित  जनसंख्या

 को  रोजगार  सुलभ  करने  के  लिए  सहायता  कार्य  गठित  मुफ्त  पेय  जल  की

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  कौर  दुग्ध  पान  कार्यक्रम  गठित  करना  शामिल  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 ने  1968-69  झर  1969-70  में  राज्य  सरकार  को  बाढ़  तथा  सूखे  के  कारण  किए  गए

 सहायता  उपायों  पर  खर्च  करने  के  लिए  13:50  करोड़  रुपये  की  एक  राद  प्रदान  की  है  ।  मुफ्त

 वितरण  के  लिए  गेहूँ  और  दुग्ध  चुर  की  कुछ  मात्रा  भी  आवंटित  की  गयी
 है

 यह  सहायता  बिना  किसी  जात-पात  के  भेद-भाव  से  दी  जा  रही  है  र  सास ८
 f=  त  जाति

 झर  अनुसूचित  झादिमजाति  केਂ  सदस्यों  को  कोष  प्रभावित  जनसंख्या  के  साथ  लाभ  पहुंच  रहा  है  |

 गुजरात  में  कपास  की  उपज

 8255.  श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  गुजरात  में  कपास  की  उपज  बढ़ाने के  लिए  क्या  की  गई  है  शिकवा  करने  का

 विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मदिरालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासहिब

 :  गुजरात में  कपास  की  उपज  बढ़ाने  के  राजकीय  क्षेत्र  में  64000  हैक्टर

 भूमि  पर  तथा  कपास  की  उपज  को  अधिकतम  बढ़ाने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के

 झ्न्तगंत  54,000  हैक्टर  भूमि  पर  साधन  खेती  की  जा  रही  है  ।  इस  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 जित  योजनाओं  के  ह. अप्रच्तगत  निम्नलिखित  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 1  भ्र सि चित  क्षेत्रों  में  बड़े  oat  पर  वनस्पति  सुरक्षा  अभियान  का  आयोजन

 *
 के  न्यूक्लियस  तथा  श्राघार  भूत  बीजों  का  उत्पादन  करना  ;

 विभिन्‍न  प्रदान  प्लाटों  की  स्थापना

 -
 कपास  वर्गीकरण के  केन्द्र  ।
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 (a=)

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  गुजरात  में  खाद्यान्न i  की  age

 8256.  धी  नरेन्द्र  सिह  महिला :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 \  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  अन्य  राजकीय  एजेन्सियों  द्वारा  1968  तक

 गुजरात
 में  चावल  तथा  ग्रुप  खाद्यान्नों  की  कुल  कितनी  मात्रा  की  वसूली  की  गई  :  at

 (@)  कुल  कितनी  मात्रा  अब  तक  राज्य  से  बाहर  भेजी  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झ्ननासाहिब

 :  पहली  1967  से  31  1968  तक  की  ८.  ॥: =  | 1H  लगभग  71, पी

 100  मीटर  टन ।

 (a)  उसी  nate  में  कृषकों  we  उपभोक्ताओं  दवारा  निजी  उपभोग  के  लिए  लगभग

 126  मीटरी  टन  |

 झान  प्रदेश  में  सहकारी  ग्राम  समितियां

 8257.  श्री  गार्डिलिगन  गौड  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 झान  प्रदेश  के  गांवों  में  सहकारी  ग्राम  समितियों  के  माध्यम  से  उपभोक्ता  की  सेवा

 के  लिये  कितनी  योजनायें  आयोजित  की  गई  हैं  ;

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  सहायता  दी  गई  है  ;  और

 (1)  ये  समितियां  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  एस०

 गुरु पद स्वामी )  :  विपणन  तथा  ग्राम  सहकारी  समितियों के  माध्यम से  ग्रामीरा  क्षेत्रों में

 उपभोक्ता  वस्तुएं  वितरित  करने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  भारत  सरकार  द्वारा  व्यै  1963-64

 में  शहरी  उपभोक्ता  भण्डारों  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  पूरक  के  रूप  में  आरम्भ  की  गई  थी

 यह  योजना  सारे  देश  के  लिए  लागू  जिसमें  आन्ध्र  प्रदेश  भी  शामिल  है  ।  यह  योजना
 चालू

 वित्तीय  ag  से  राज्य  क्षेत्र  को  हस्तांतरित  कर  दी  गई  है  ।

 इस  योजना  के  चुनी  हुई  विस्तार  समितियों  को  aa  पूजा  श्रंदादान  तथा

 प्रबन्धकीय  उपदान  के  रूप  में  10,000  रु०  5,000  रु०  प्रति  समिति  तक  सहायता  दी

 गई  है  ।  ores  प्रदेश  में  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  fara  सहकारी  समितियों  को  कुल  4:94

 जिसमें  2  लाख  रु०  (1
 पू

 जी  श्रंदादान  शर  2'94  लाख  रु०  प्रबन्धकीय  उपदान  के  कि

 वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  |

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  ore  प्रदेश
 में  452  ग्राम  सहकारी  समितियां  ak

 34  विपणन  सहकारी  समितियां  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  का  वितरण  कर  थीं  ।

 उन  स्थानों  के  नाम  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  हैं  जहां  वे  स्थित  हैं  ।
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 र  ह

 Appointments  of  Hindi  Officers  in  P.  and  T.  Circtes

 8258  Shri  Shiy  Kumar  Shastri  :

 Shri  Prakash  Vir  Shastri

 Will.the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Communications  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  Hindi  Officers  have  been  appointed  recently  in  some  of  the  Circles  of  the

 Posts  and  Telegraphs  Department  in  non-Hindi  speaking  areas  ;

 (b)  whether  it  is  proposed  to  appoint  such  officers  in  Delhi  and  other  P.  and  ह

 Circles in  Hindi-speaking  areas  where  the  State  Governments  have  adopted  Hindi  for  their

 official  work ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  when  such  officers  are  required  in  these  States  also.  for

 liasion  with  other  State  Governments  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  (a)  Yes

 (b)  Posts  of  Assistant  Hindi  Supervisors  have  also  been  created  in  certain  Hindi

 speaking  areas  such  as  Delhi  and  M.  P.  Circles.

 (c)  No  necessity  has  been  felt  so  far  to  appoint  such  officers  in  other  Hindi  speaking

 areas  as  bulk  of  the  staff  in  these  places is  already  conversant  with  Hindi.  Posts  for  these

 areas  would  also  be  sanctioned  as  and  when  considered  necessary

 Female  Workers  in  P..and  T

 8259  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  and  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  female  workers  in  the  Department  of  Posts  and  Telegraphs

 at  present
 ;

 last  two  years; (b)  the  number  thereof  sanctioned  meternity  leave  during  the

 and

 (c)  the  extra  annual  expenditure  Government  had  to  incur  as  a  resu't  thereof  ?

 ‘The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department of  Commaéanications  (Shri  Sher  Singh) :  (8)  to  (c).  Information  is  being

 collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha  as  early  as  possible

 Employees  in  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture

 8260.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  employees  working  in  his  Ministry  ;

 (b)  the  number.  of  Gazetted  and  non-Gazetted  Officers  out  of  those  separately ;
 and

 (c)  the  number  of  female  employees  out  of  gazetted  and  non-gazetted  officers  and

 employees  ?

 The  Minister  of  State'in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 thent  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (8)  13,936

 (b)  Gazetted  Non-Gazetted

 1,374  12,562

 (८  Female  Gazetted  Female  Non-Gazetted

 343
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 1  )

 नाभा

 चावल  का

 8261.  श्री बे०  कु ०  दाससयौधरी  :  नया  खाद  कृषि  मन्त्री  ee  बताने  की  कपा  करेंगे

 वर्ष  1968-69  में  कितनी  मात्रा  में  शौर  कितने  मूल्य  का  चावल  निर्यात  कियां  रमेश

 था  ;  कौर

 किन-किन  देशों  को  इसका  निर्यात  किया  गया  था  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धन्वासाहिद्र

 :  1968-69  में  लागत  भाड़ा  सहित  लगभग  159-0  लाख  रुपये  के  मुल्य  का  लगभग

 18.0  हजार  मीटरी  टन  बढ़िया  वासमती  चावल  निर्यात  किया  गया  था  |

 Jo  Fo,  संयुक्त  राज्य

 दमन  तथा  साऊदी  श्नरब  देशों  को  निर्यात  किया  गया  था  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  के  इस  विवाद  सम्बन्धी  लम्बित  मामले

 8262.  श्री  गाडिलिंगत  गौड  :  नया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  कर्मचारियों  के  श्रम  विवाद  सम्बन्धी  मामले  एक  बड़ी

 संख्या  में  उनके  मन्त्रालय  में  लम्बित  हैं  |

 यदि  तो  उसके  क्या  कारा  हैं  |

 31  1968  को  रेलवे-वार  मान्यताप्राप्त  कार्मिक  संघों  कौर  बिना  मान्यता

 प्राप्त  संघों  से  और  व्यक्तिगत  रूप  में  प्राप्त  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कितनी  थी  ;  शरीर

 इन  मामलों  पर  शीघ्रता  से  निर्णय  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 शम  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  भागवत  का

 जी  नहीं  ।

 set  नहीं  उठता  |

 इस
 समय  मंत्रालय  के  पास  अ्रमिर्शीत  पड़े  मामलों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  1--

 —  ee

 ऋमांक  अनिर्णीत  मामलों  रेलों  के  नाम  मान्यता प्राप्त  ।  मान्यता  न

 की  संख्या |  प्राप्त  यूनियन  वैयक्तिक  रूप  से

 लाा

 देहरी  रोहतास  लाइट  रेलवे  मान्यता  न  प्राप्त  afar

 सदन  रेलवे  मान्यता न  प्राप्त

 इन  दो  मामलों  में  प्रस्ताव  निकाय  शीघ्र ही
 ले  लिया  जायगा  |

 क्र
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 Broadcast  of  Garhwali  Folk  Songs  from  A.  1.  R.  Delhi

 8263.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :
 Shri  Jamna  Lal  :

 Will  the  Minister  of-  Information  and  Broadcasting  and  Communications  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  Garhwali  folk  songs  and  the  number  of  the  songs  composed  by
 various  Garhwali  poets  which  have  been  approved  for  Garhwali  Programme  broadcast  from

 the  Delhi  Station  of  All  India  Radio  ;

 (0)  the  number  of  songs  written  by  each  poet  approved  for  the  said  programme  and

 the  names  of  those  poets  ;

 (c)  the  considerations  and  the  persons  on  whose  suggestions  these  songs  are

 approved  ;

 (d)  whether  Garhwali  poets  have  even  been  asked  to  broadcast  their  so  ps  ह noe  *  and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gujral)  (a)  251  folk  songs  and  83  songs  by
 Garbwali  poets.

 (0)  1.  Shri  Uma  Shanker  Satish

 2  Shri  Keshwa  Nand  Dhyani

 3  Shri  Sher  Singh  Garhdeshi  10

 Shri  Girdharilal  Kankal

 Shri  Harish  Chandra  Ghildiyal

 Shri  Shivanand  Pandey

 Shri  Chakradhar  Bahuguna

 8.  Shri  Bhajan  Singh  ‘Singh’  3

 9  Shri  Jagdish  Kiran  Bahuguna  1

 10.  Shri  Kamal  Sahityalankar  16

 (when  he  was  not  on

 staff)  and  20  (after  join-

 ing  AIR  in  1965.)

 (c)  Songs  are  selected  for  their  lyrical  and  musical  value  and  their  subject  matter.
 endationa  fr Songs  are  selected  on  the  recomm  endat  10115  OF  the  perso  ne  sunervisi Uso  _Ssupelviol  ng  the  Garhwali

 Programme.

 (d)  Yes,  Sir.

 Does  not  arise

 त्रिवेन्द्रम  पत्तन  से  खाद्यान्नों  का  रायात

 8264.  श्री  विइवमभरम  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1968  में  त्रिवेन्द्रम  पत्तन  पर  खाद्यान्न  लाने  वाले  कितने  जहाज  शाये  श्र

 बन्दरगाह  पर  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  उतार े;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ate  भारतीय  खाद्य  निगम  को  कोई  ऐसा  श्रम्यावेदन  मिला  है

 द  =  क जिसमें  मांग  की  गई  है  कि  त्रिवेन्द्रम  बन्दरगाह  पर  खाद्यान्नों  वाले झ  जहाज
 खाने  चाहियें  ;

 कौर
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 लिखित  उत्तर 11  1891

 खाद्यान्न  उतर
 त्रिवेन्द्रम  बन्दरगाह  पर  बड़े  पैमाने  पर  दि द  द  द  नन  उतरवाने  की  दिशा  में  उनके  मंत्रालय

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहिब

 :  कोई  नहीं

 ate  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकार  से  केरल  की  बन्दरगाहों  को  सामान्य

 रूप  में  उस  राज्य  को  सप्लाई  करने  हेतु  प्रयोग करने  के  लिए  श्रतुरोध  प्राप्त gat  था  ।  जहां तक

 त्रिवेदी  की  बन्दरगाह  का  संबंध  है  परिचालन  की  दृष्टि  से  इस  बन्दरगाह  पर  किसी  बड़े  पैमाने  पर

 जहाजों  का  कार्य  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  इस  संबंध  में  निम्नलिखित  कठिनाइयां  हैं  :--

 (1)  यह  मौसमी  बन्दरगाह  है  कौर  केवल  अक्तूबर  तथा  मप्र  ल  के  महीनों  में  ही  प्रयोग

 के  कार्बिल  होती  है  जब  वर्षा  नहीं  होती  है  ।

 (1)  यह  बन्दरगाह  भारी  मात्रा  में  माल  सम्भालने के  उपयुक्त  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  बोरी

 में  बन्द  माल  या  तो  क्षतिग्रस्त  हो  जाता  है  अथवा  बन्दरगाह  पर  चल  रही  मौजुदा

 स्थिति  के  कारण  गुम  हो  जाता  है  ।

 (in)  प्रति  द्वन्द्व  श्रम  संघों  की  मौजूदगी  के  कारण  नितिन  कारें  करना  सम्भव

 नहीं है

 मौजूदा  स्थिति  का  श्रनुसान  लगाने  हेतु  1969  में  बोरियों  में  3000

 मीटरी  टन  चावल  एस०  एस०  जहाज  से  त्रिवेन्द्रम  भेजा  गया  था  |

 Supply  of  Fertilisers  to  Madhya  Pradesh
 8265.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Food  and

 Agriculture
 be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  quantity  of  fertiliser  supplied  to  Madhya  Pradesh  during  1968-69  ;  and

 (b)  the  price  on  which  it  was  supplied  to  the  State  Government  and  that.on  which  it

 was  supplied  to  the  farmers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Cemmunity  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  During  1968-69,  the  following

 the  Central  Fertiliser  Pool  to quantities  of  fertilisers  were  supplied  from  Madhya

 Pradesh  :

 Kind  of  fertilisers  Quantities  supplied
 al

 (in  tonnes)

 Ammonium  Sulphate  38,028
 a1A  18 Urea  31,4

 Calcium  Ammonium  Nitrate  237

 (69  tonnes  of  20°5°%  N-168  tonnes  of  26%  N)

 Di-Ammonium  Phosphate  1,080

 Muriate  of  Potash  6,630

 (b)  The  prices  which  were  charged  by  the  Central  Fertiliser  Pool  on  the  State

 Governments  for  the  fertilisers  supplied  to  them  as  well  as  the  corresponding  retail  prices  to

 the  farmers  are  shown  below  ;
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 Kind  of  Fertiliser  Price  per  tonne  for  State  Price  per  tonne  for

 Government  (1)  farmers

 Rs,

 Ammonium  Sulphate  28-2-1969  477  502 Upto
 (i)  100  kg.  bags  From  1-3-1969  484  539

 513 (ii)  50.  ke.  bags.  Upto  28  2-1969  458
 From  1-3-1969  495  550

 Urea  Upto  28-2-1969  780  860

 From  1-3-1969  863  943

 Calcium  Ammonium  Nitrate  Upto  31-12-1968  385  437
 ह  N)

 (20°59  अब  (2)

 Calcium  Amm ees  onium  Nitrate  Upto  28-2-1969  475  535

 (26%,  N)  From  1-3-1969  515  575

 Di-Ammonium  Phosphate  Upto  28-2-1969  1,000  1,095
 From  1-3-1969  1,122  1,217

 Muriate  of  Potash  Upto  28-2-1969  445  485
 From  1-3-1969  483  523

 (1)  Price  per  tonne  (gross)  for  despatching  station  Freight  paid  upto  the  ‘rail-head
 destination  by  the  shortest  and  cheapest  rail  route  or  rail-cum-river  route.

 (2)  There  is  no  indigenous  production  of  Calcium  Ammonium  Nitrate  (20°5%)
 since  1-1-1969,  nor  was  there  any  import  of  this  fertiliser.  Hence  the’  Pool  price
 was  not  refixed  for  this  fertiliser  with  effect  from  1-3-1969.

 Allocation  for  Power  Tube-Wells  in  Madhya  Pradesh

 8266.  Shri  ७.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  any  special  allocation  has  been  made  for  Madhya  Pradesh  ‘to  run  tube-
 wells  by  power  for  agricultural  purposes  during  1969-70  ;

 (b)  if  so,  the  amount  so  allocated  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Community  Deévelop-
 men€  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (8)  to  (b).  The  8110 0811011 '  for  rural
 electrification  in  respect  of  Madhya  Pradesh  for  1969-70  has  not  so  far  been  finalised,  the
 Annual  Plan  of  the  State  Government  for  1969-70  is  yet  to  be  approved.

 Destruction  of  Crop  due  to  Severe  Cold  in  Madhya  Pradesh

 8267,  Shri  G.  हि  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricultare  be  pleased  to
 slate

 (a)  the  names  of  the  districts  in  Madhya  Pradesh  whi  ch  were  affected  by
 severe

 cold
 and  the  percentage  of  crops  destroyed  as  a  result  thereof  ;

 (b)  the  action  taken  to  provide  relief  to  affected  farmers  and  persons ;  and
 (c)  whether  the  State  Government  have  asked  for  any  assistance  in  this  respect  from

 the  Centre  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricul  ture,  Community  Develop- s ment  and  Co-operation  (Shri  A  nnasahib  Shinde)  :  (a)  and  (b)  The
 ae

 द
 requi

 red  information

 8.0



 11  1891  लिखित  उत्तर

 has  been:called  for  from  the  State  Government  and  will  be  placed  on’  the  Table  of  the
 Sabha.

 (c)  No,  Sir.

 बीचम  रेलवे  में  डाक  सेवा  के  नये  डिजाइन  के  डिब्बों  का  प्रयोग

 8268,  श्री  ग्राहकों  लाल  बैरवा  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  तथा  दक्षिण  रेलवे  में  कई  वर्ष  पूर्व  प्रा धुनिक  प्रकार  के

 रेलवे  डाक  सेवा  डिब्बों  का  प्रयोग  प्रारम्भ  करे  दिया  गया  att

 यदि  तो  पश्चिमी  रेलवे  में  भी  इन  डिब्बों  की  व्यवस्था  न  किये  जाने के  क्या

 कारण  हैं  ;  भ्रौर

 पदे चम  रेलवे  में  इन  डिब्बों  at  ब्य कस् था  कब  तक  किये  जाने  संभावना  है  ?

 सूचना  भ्र  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  कोर

 जी  ह

 wea  ही  नहीं  क्योंकि  1968-69  के  दौरान  पश्चिम  रेलवे  को  दस  नई  किस्म

 की  रेलवे  डाक  सेवा  डिब्बे  सप्लाई  किए  गए  हैं  |

 sex  ही  नहीं  उठता  |

 Programme  for  Farmers  on  Television

 8269,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :
 Shri  Shiva  Chandra  Jha

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Communications  be  pleased
 to  State

 (a)  whether  any  programme  to  educate  farmers  in  rural  areas  through  television  has
 been  started  ;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  places  where  such  programmes  have  been  started  and  the

 number  of  farmers  being  educated  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  Gujral) :  (a)  Yes,  Sir;  from  Delhi  TV

 Centre.

 (b)  Farm  tele-clubs  have  been  organised  at  80  villages  around  Delhi.  List  of  these

 Villages  is  enclosed.  [Placed  in  Library.  Sce  No.  LT-983/69.]  It  is  estimated  that  at  these

 centres  about  8,000  persons  view  programmes  which  are  televised  twice  a  week.

 Central  Welfare  Ministry  for  Industrial  Workers

 8270.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Shri  Deorao  Patil  :

 Shri  V.  Narsimha  Rao:

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Study  Team  of  the  National  Labour  Commission  has

 recommended  the  creation  of: a  Central  Welfare  Ministry  for  the  Industrial:  Workers-;  and

 (b)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 39
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation

 (Shri  Bhagwat  Jha  Azad):  (a)  In  the  discussions  of  the  Study  Group  on  Labour  Problems

 in  the  Public  Sector  a  suggestion  was  made  for  setting  up  a  Welfare  Ministry  for  public

 enterprises  at  the  central  level,  bt  the  opinion  was  divided.  The  Group,  however,  recom-

 mended  to  the  National  Labour  Commission  to  consider  the  proposal  in  its  broad  perspec-
 tive  and  suggested  that  both  public  and  private  enterprises  of  a  commercial  character  should

 come  within  the  purview  of  such  a  Ministry,  if  and  when  created.

 (b)  Government  would  consider  the  matter  on  receipt  of  the  Commission’s  recom-

 mendations,  which  are  awaited.

 गोहत्या  पर  प्रतिबन्ध

 8271.  श्री  बेरी  वां कर  फार्मा  :

 थी  दी  Wo  फार्मा :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 देश  में  गोहत्या  पर
 प्रतिबन्ध  के  लिये  ga  तक  क्या  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ;  कौर

 (@)  यह  मामला  किस  अवस्था  में  है ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में
 राज्य

 मन्त्री  श्रत्नासाहिब

 :
 श्र  एक्  जिसमें  उपेक्षित  जानकारी  दी  गई  संलग्न है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  984/69]

 राष्ट्रीय  धम  नीति  का  निर्धारित  किया  ज्ञाना

 5272.  थी  दो  चचा  फार्मा  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  23  1969  को  जयपुर  में  राजस्थान  कर्मचारी  संघ  द्वारा  आयोजित

 एक  गोष्ठी  में  एक  राष्ट्रीय  श्री  नीति  निर्धारित  किये  जाने  की  प्रावइ्यकता  पर  बल  दिया  गया

 क्या  इस  मामले  पर  ध्यान  दिया  गया  है  ;  ate

 यदि  उसका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 अम्मान
 ह  रोजगार  तथा  grata  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  भागवत  :  (*)

 रोजगार  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  की  गोष्ठी  या  उसमें  किए  गए  विचार-वामदेव  के  परिणामों  की
 कोई  जानकारी  नहीं  है

 धौर  wer  ही  नहीं  उठते  ।

 दरभंगा  में  टेलीप्राफ  डिवीजन  का  बनाया  जाना

 8273.
 of  भोगेन्द्र का  :  कया  सुचना  site  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fiz:

 क्या  यह  सच
 है  कि  मुजफ्फरपुर  टेलीग्राफ  इंजिनियरिंग  डिवीजन  1954  में

 स्थापित  किया  गया  था  ;

 60
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ag  1954  में  लगभग  2000  टेलीफोन  थे  किन्तु  इस  समय

 उनकी  संख्या  6000  से  श्रमिक है  ;

 क्या  मुजफ्फरपुर  डिवीजन  के  भ्रन्तगंत  उस  सारे  क्षे  की  व्यवस्था  श्राती  जो  उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  कौर  पूर्वी  पाकिस्तान  के  बीच  का  श्रे  है  जिनमें  चार  से  धिक

 फोन  केन्द्र  हैं  ;

 क्या  मुजफ्फरपुर  के  पूर्वी  क्षेत्र  की  व्यवस्था  के  लिये  दरभगा  में  एक  अन्य  तार

 डिवीजन  खोलने  के  लिये  लोगों  ने  प्रार्थना  की  है  ;  श्र

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा[संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बोर  :

 17 O54 wo ी मुजफ्फरपुर  इंजीनियरी  मंडल  में  एक्स टें दानों  सहित  1-10-  को  कुल  838

 शौर  31-3-1969  को  कुल  6223  टेलीफोन  थे  |

 जी  हां  |  इस  मंडल  के  aia  1-10-1954  को  9  कौर  31-3-1969  को  67

 एक्सचेंज  थे  |

 दरभंगा  में  एक  नया  तार  इंजीनियरी  मंडल  खोलने  के  लिए  हमें  दरभंगा  जिले  की  कुछ

 स्थानीय
 संस्थाओं

 झर  अन्य  टेलीफोन  उपभोक्ताध्रों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त हुए  हैं  ।

 दरभंगा  में  एक  मंडल  बनाने  के  लिए  हाल  ही  में  पोस्टमास्टर  जनरल  से  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुमा  इस  समय  उसकी  जांच  की
 जा  रही  है

 ।

 नई  दिल्ली  में  व्यवसाय  प्रशिक्षण  के  लिये नई  योजना

 8274.  थो  रामावतार  झामा  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  में  व्यवसाय  प्रशिक्षण  के  लिए  कोई  नई  योजना  बनाई

 यदि  तो  उसका  व्योरा  क्या  है  ;  श्र

 उसे  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में
 राज्य  मन्त्री

 भागवत  का  :

 जी  नही ं।

 site  ही  नहीं  उठते
 ।

 Conversion  of  Public  Call  Office  Siwar  (Rajasthan)  into  a  Telephone  Exchange

 nia  et  Informa
 8275  Shri  Meetha  Lal  Meena:  Will  the  Mi  ॥  ह  aL  r  of  LGV  ila  tion  and  Bread-

 casting  and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  tt  is  a  fact  that  Government  have  received  many  representations  from  the
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 Sarpanch,  Traders  and  people  of  Siwar  in  reg  ard  cv  the  conversion  UE  Public  Call  Office  of
 Siwar  in  the  Sawai  Madhopur  District  in  Bharatpur  Division  (Rajasthan)  into  a  Telephone
 Exchange  ;

 (b)  if  so,  when  Government  propose  to  set  up  a  Telephone  Exchange  there  ;
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  No,  Sir.  However,  there  has

 ‘been  a  demand  for  telephone  connections  which  is  proposed  to  be  met  by  providing  exten-

 sions  from  the  existing  P.  C.  O.

 (b)  and  (c).  In  absence  of  public  electric  power  supply,  opening  of  an  exchange  at

 this  station  is  not  remunerative  with  the  present  telephone  demand.  An  exchange  can  be

 opened  either  when  electric  supply  bocomes  available  or  there  is  adequate  demand  to  make

 a  manually  operated  magneto  exchange  remunerative.  Til!  then  P.  O.  extensions  will  be

 provided.
 New  Rice  Mills  in  Rajasthan

 8276.  Shri  Meetha  Lal  Meena  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state  :

 (a)  thé  number  of  applications.  at  present  under  consideration  for  setting  up  new  rice

 mills  in  Rajasthan  ;

 (b)  the  names  of  the  applicants  concerned  and  the  names  of  the  places  where  they

 proposed..to-set  up  the  said  rice  mills  :  and

 (c)  the  decision  of  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment.and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  It  has  been  reported  that  there
 are  no  applications  pending  with  the  State  Government.  No  information  is  available  with
 regard  to  the  applications,  if  any,  that  may  be  pending  with  District  Collectors.

 (0)  and  (८).  Do  not  arise.

 More  Rice  Mills  in  Co-operative  Sector

 8277.  Shri  Meetha  Lal  Meena  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be
 pleased  to  state  :

 (a).  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  approved  a  scheme  regarding  the  setting
 up  of  some  rice  mills  on  co-operative  basis

 (0)  if  so,  the  details  thereof  ;
 (८)  the  details  of  assistance  proposed  to  be  given  by  Government  therefor  ;  and

 (d)  the  anticipated  production  capacity  of  each  of  those  mills  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Sbri_Annasabib  Shinde):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Under  the  Centrally  aided  Plan  programmes,  there  is  a  scheme  for  providing
 financial  assistance  to  co-operatives  for  the  setting  up  of  rice  mills,  This  scheme  has  been
 introduced  since  the  beginning  of  Second  Plan
 Plan  period.

 period  and  will  also  continue  during  the  Fourth

 Under  th  «scheme,  the  co-operatives  are  provided  financial  assistance  by  way  of
 share  capital  contribution,  long-ter  m  1081  and  also  managerial  subsidy.
 asaistance  depends  upon  the  cost  of:  each  rice  mill,

 The
 q

 uantum  of

 (d)  The  capacit  y  of  each  co-operative  rice  mill  may  vary  from  1-ton  to  2-tons  of
 Raddy/rice  per  haus.

 62.
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 Survey  of  Under-Ground  Water  in  Sawai  Madhopur  and  Jaipur  Districts

 8278.  Shri  Meeth  Lal  Meena  :  Will  the  Minister  of  Food  in  Agricuifure be  pleased
 to  state

 -(a)  whether  it  is  a  fact  that  the  party  conducting  the  survey  of  deep  underground
 water  has  surveyed  the  major  parts  of  Rajasthan  ;

 (b)  whether  Sawai  Madhopur  and  Jaipur  Districts  of  Rajasthan  have  also  been  inclu-
 ded'in  the  said  survey  ;

 (c)  if  so,  the  details  of  the  survey  reports  regarding  the  aforesaid  two  districts  ;

 (0)  if  survey  has  not  been  conducted,  the  time  by  which  the  survey  is  likely  to  be
 conducted  ;

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ;  and

 (f)  the  names  of  the  places  where  tube-wells  are  likely  to  be  installed  in  the  aforesaid
 two  districts  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri:  Annasahib  Shinde):  (a)  to  (F)  The  Survey  of  underground  water
 in  Rajasthan  is  undertaken  by  a  number  of  agencies,  i.e.,  the  Rajasthan  Groundwater  Board,
 the  Geological  Survey  of  India  and  the  Exploratory  Tubewells  Organisation.  The  required
 information  is  being  collected  from  these  sources  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the

 Sabha  on  its  receipt.

 Brackish  Water  for  Irrigation  Purposes

 8279.  Shri  L.  Barupal  :.  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Research  Centre  of  Udaipur  University
 is  making.  some  experiments  on  the  use  of  brackish  water  for  irrigation  purposes  ;

 (b)  if  so,  the  result  thereof  ;

 (c)  the  names  of  Districts  of  Rajasthan  where  these  experiments  are  being  carried  out
 at  present  ;

 (d)  whether  there  is  any  scheme  to  make  experiments  in  this  regard  on  brackish
 water  which  is  easily  available  in  large  quantity  in  wells  and  ponds  in  Bikaner  Division  ;
 and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  4griculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  Yes.

 (b)  Study  revealed  that  barley  can  tolerate  more  brackish  water  than  wheat,  bajra
 and  maize.  Waters  with  conductivity  of  17.5  and  9  millimohos  per  centimeter  could  be  used
 safely  for  barley  and  Khariche  wheat  in  the  districts  of  Pali,  Jodhpur  and  Bhilwara.  Waters
 of  higher.  salinity.  could  be  used  in  Nagaur  due  to  sandy  nature  of  soil.  The  crop  growth  is
 more  adversely  affected  on  heavy  than  on  light  soils  by  brackish  water.  It  has  beén  observed
 that  fertiliser  application  along  with  farmyard  manure  is  beneficial  on  moderately  saline-

 alkali  soils  for  wheat,  barley,  maize  and  bajra.  The  results  of  research  about  saline  watets
 of  Nagaur  and  Bhilwara  districts  are  under  publication.

 (c)  These  experiments  are  being  conducted  by  the  University  on  the  soils  of  Jodhpur,

 Pali,  Bhilwara  and  Nagaur  districts.

 (d)  At  present  there  is  no  such  scheme  as  the  results  of  these  research  can  be  applied

 under  other  conditions  as  well.

 प्
 ait:  alt

 The  University  would  like  to  extend  this  work  on  Bikaner  s  Ig  also,  if:  heeded.
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 भारतोय  कृषि  श्रनुसंघान  के  चतुर्थ  भेरी  के  कर्मचारी

 8280.  थी  रामावतार  शास्त्री  :

 भी  क०  सि०  मधुकर

 बया  तथा  कृषि  मन्त्री
 यह

 बताने  कृपा  करेंगे

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्था  के  प्रत्येक  केन्द्र  के  अनुसार  विभिन्‍न  विभागों  में  चतु

 श्रेणी  के  पदों  के  कितने  वग  हैं  ;

 प्रत्येक  वर्ग  के  पदों  पर  कितने  कर्मचारी हैं  ;

 प्रत्येक  at  में  कितने  स्थायी  पद  हैं  ;  झर

 इन  स्थायी  पदों  पर  कितने  कर्मचारी  स्थायी  किये  गये  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्तासाहिब

 :  से  आवश्यक  जानकारी  संलग्न  विदिशा  में  दे  दी  गयी  में

 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--955/69]

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्था  में  ततैया  कौर  aga  श्रेणी  के  पव

 8281.  धरी  रामावतार

 भी  क०  fo  मिलकर

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्था  में  तृतीय  शर  चतुर्थ  aah  के  किन-किन  वर्गों  के

 पद  हैं  ;  कौर

 प्रत्येक  वर्ग  के  पदों  के  लिए  वर्तमान  वेतन  क्या  है  भ्रमणा  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहिब

 ate  आवश्यक  जानकारी  संलग्न  विवर  में  दी  गयी  है  ।  में

 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 986/69  |

 उत्तर  प्रदेश  में  किसानों  के  प्रशिक्षण  शोर  शिक्षा  का  कार्यक्रम

 8282.  शो  विश्वनाथ  पाण्डेय
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 किसानों  को  कृषि  झर  विज्ञान  सम्बन्धी  आधुनिकतम  जानकारी  देने  के  लिए  उत्तर

 प्रदेश  में  कितने  तथा  किन-किन  स्थानों  में  किसानों  के  प्रशिक्षण  तथा  शिक्षा  का  कार्यक्रम  आरम्भ

 किया  गया  है  ;

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  किसान  लाभान्वित हुए  हैं  प्रौर
 कितने  किसानों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ate  यह  प्रशिक्षण  कितनी  अवधि  का  था  ;

 कया  साक्षरता  भी  इस  कार्यक्रम  का  एक  अंग  है  शर  यदि  तो  गांवों  में  लोगों  को

 साक्षर  बनाने  का  काम  किस  प्रकार  किया  जा  रहा  है  ;  झर

 04



 लिखित  उत्तर
 11

 1891

 (=)  उत्तर  प्रदेश  में  साक्षरता  कार्यक्रम  से  कितने  गांवों  तथा  किसानों  को  लाभ  हुआ  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धन्ना साहिब

 :  कृषकों  की  प्रशिक्षण  तथा  शिक्षण  योज़ना  के  अन्तर्गत  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 के  विषय  में  जिलों  में  उत्तर  प्रदेश  की  पांच  कृषक  प्रदक्षिणा  केन्द्र  प्लाट  किये  गये हैं  ।  ये

 केन्द्र  ग्राम  सेवक  प्रशिक्षण  केन्द्र  बक्शी-का-तालाब  ग्राम  सेवक  प्रशिक्षण  केन्द्र  बिजनूरी

 ग्राम  सेवक  प्रशिक्षण  केन्द्र  सत्ताओं  ब्लाक  कौर  बेकवार

 में  स्तरित हैं  ।

 इस  कार्यक्रम  के  प्रतिशत  15-8-67  सेਂ  31-3-69  तक  आगरा  तथा  गाजीपुर

 जिलों  में  56754  किसानों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका  रायबरेली  जिले  के  केन्द्रों  को  हाल  ही

 में  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  मत  इन  दो  जिलों  में  प्रशिक्षित  किये  गये  किसानों  की  संख्या  की

 कारी  कभी  उपलब्ध
 नहीं

 है  ।

 जी  हां  ।  यह  कार्यक्रम का  भाग  केवल  लखनऊ  जिले  के  लिये है  ।  चुनिन्दा  गांगों  में

 फंक्शनल  लिट्रेसी  सर्पों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ताकि  अपने  फार्मों  की  योजनायें  की  तैयारी  के  लिये

 कृषक  पर्याप्त  साक्षात  प्राप्त  कर  श्रमदान  कांडों  को  पुर  कर  फार्म  लेखा  को  सकें

 तथा  ऋणी  व  सप्लाई  इरादी  के  लिये  साधारण  पत्र  लिख  सकें  |

 एक  विद्वेष  स्थान  सामुदायिक  केन्द्र  पर  एक  बिशेष  समय  पर  20-30
 व्यस्क

 कृषकों  की  एक  टोली  के  लिये  कानों  का  आयोजन  किया  जाता  है

 प्रत्येक  पाठ्यक्रम  6  मास  की  अवधि  का  है  ।  प्रथम  3  मास  की  afr  में  सप्ताह  में  5  दिन

 सघन  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ate  are  3  मास  की  अवधि  में  सप्ताह  में  2-3  दिन  प्रशिक्षण  दिया

 जायेगा  ।

 फंक्शनल  लिट्रेसी  कार्यक्रम  लखनऊ  जिले  में  60  केन्द्रों  में  शुरू  किया  गया  है  कौर

 बक्शी-का-तालाब  गोसाई  गंज  तथा  सरोजनी  नगर  नामक  4  rel में  प्रत्येक  केन्द्र

 में  30  व्यस्क  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे ंहैं  ।  दिसम्बर  1968  में  लगभग  1800  व्यस्क  कृषकों  ने

 लिट्रेसी  कारों  में  अपना  प्रशिक्षण  समाप्त  कर  लिया  था  |

 Import  of  Machines  for  Milk  Plants  in  India

 8284.  Shri  Shushi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  machines  imported  from  foreign  countries  in  connection  with  the  60  Milk

 Plants  at  present  functioning  in  India  and  the  value  thereof  ;

 (b)  the  details  of  indigenously  manufactured  machines  in  use  in  these  plants  ;  and

 (c)  the  reasons  for  not  manufacturing  these  machines  indigenously  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Various  Agencies,  such  as  USAID,

 UNICEF,  Colombo  Plan  countries,  (i.  6.  New  Zealand,  Canada,  Australia,  etc  )  have  so  far

 assisted  us  in  procuring  importable  items  of  equipment  such  as  pasteurisers,  homogenisers,

 bottling  lines,  refrigeration  equipment,  boilers,  road/rail  tankers,  milk  driers,  etc.  valued  at

 about  Rs.  12.94  crores.
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 (b)  In  the  above  process  of  establishment  of  dairy  plants,  indigenously  manufactured
 items  of  equipment  such  as  water  tanks,  water  treatment  plants,  and  other  anciallary  equip-
 ment  were  employed.

 (c)  From  the  time  imported  machines  were  first  received  during  the  First  Plan,  consi-

 derable  progress  has  been  made  in  manufacture  of  dairy  equipments  indigenously.  Firms

 have  been  manufacturing  dairy  equipments  such  as  pasteurisers  storage,  tanks.  bottling  lines,

 refrigeration  equipment,  boilers,  etc.  to  meet  the  requirements  of  the  dairy  plants.  Only  a

 few  items  such  as  are  not  manufactured  within  the  country.  There  is  no

 question  of  any  reasons  for  not  manufacturing  machines  indigenously.  Govenment  are

 doing  their  best  to  encourage  indigenous  manufacture.

 Fall  in  Per  Capita  Consumption  of  Milk

 8285,  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state

 (a)  the  extent  of  fallin  the  per  capita  consumption  of  milk  during  the  last  ten  years

 ending  -  1967-68  and  the  reaction  of  Government  to  this  when  nearly  60  Milk  Plants  were

 working  in  the  country  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  Government  had  to  import  3,000  tonnes  milk  powder
 from  abroad  initially  to  keep  such  plants  running  which  has  gone  up  to  about  20,000  tonnes

 now  and  even  the  thesen  plants  are  working  to  the  extent  of  40  per  cent  of  their  rated  capa-

 city  ;  and

 {c)  the  reaction  of  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  The  estimated  per  capita.  consump-
 tion  of  milk  which  was  at  46.69  kgs.  in  1956  has  declained  to  42.01  kgs.  in  1966  ;  thus
 Tregistering  a  decline  of  about  10°/  in  a  10-year  period.

 The  working  of  the  milk  plants  has  no  bearing  upon  the  over  all  per  capita  consump-
 tion  of  milk  in  the  country,  as  these  plants  are  primarily  aimed  at  supplying  good  quality
 milk  in  hygienic  and  sanitary  conditions  at  reasonable  prices  in  certain  urban  areas  only.
 The  consumers  served  by  dairies  constitute  a  very  small  minority  of  the  country’s  popula-
 tion.

 (b)  and  (c).  The  use  of  imported  skim  milk  powder  in  these  plants  has  risen  from
 3,000  tonnes  to  11,000  tonnes  (but  not  to  20,000  tonnes),  Milk  powder  is  required  for  increa-
 sing  the  quantity  of  milk  available  for  Apart  from  this  the  plants  are  commit-
 ted  to  supply  fow-fat  high  protein  milk  at  low  price  to  vulnerable  group  of  population  such
 as  children,  nursing  and  expectant  mothers,  etc  The  low  fat  high  protein  milk  is  processed
 with  milk  powder,

 These  plants  have  recorded  a  steady  progress  in  their  throughput,  which  varies  from  40
 to  75  per  cent  and  in  some  cases  to  90  per  cent  of  their  installed  capacity.  This  is  a  very
 welcome  feature.  Eveay  effort  will  be  made  by  the  State  Governments  and  others  concerned
 to  improve  upon  the  working  of  these  plants  during  the  Fourth  Plan  period.

 केन्द्रीय  राज्य  फार्मों  के  बारे  में  नीति

 8286.  श्री  तुलसीदास  दासप्पा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्रि

 वग ₹कानयाा क्या  सरकार  का  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  नये  फार्म  i दे  दे  प्रेत  करने  की  नीति  के  बारे  में

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्र
 कया त  उठें
 (a4  म  राज्य  मंत्रो  श्री  श्रस्तासा हिब

 :  कौर  सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  निश्चय  कर  लिया है  कि  इस  समय  उन  फार्मों

 के  प्रतिष्ठित  जोकि  पहले  ही  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  अथवा  उनकी  योजना  श्रीराम  अवस्था  में

 कोई  नये  फार्म  स्थापित  नहीं  किये  जायेंगे  ।

 रात्रि  हवाई  डाक  सेवा  फ्री  बीसवीं  वर्षगांठ  के  अवसर  पर  रफी  घ्रहमद  किदवई  को  स्मृति

 में  हाक  टिकट  जानो  करना

 5287.  श्री  तुलसोदास  दासप्पा  :

 श्री  मुहम्मद  शरीफ़  :

 क्या  सुचना  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रात्रि  हवाई  डाक  सेवा  की  बीसवीं  वर्षगांठ  के  अवसर  पर  ।  1969  को

 स्वर्गीय  श्री  रफी  अहमद  किदवई  के  सम्मान में  एक  स्मृति  टिकट  जारी  किया  गया  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  रात्रि  हवाई  डाक  सेवा  ag  1949  में  प्रारम्भ  की  गई  थी  ;

 यदि  फोल्डर  में  के  विवरण '
 में  अंग्रेजी  हिन्दी  दोनों  में  रात्रि

 हवाई  डाक  सेवा  आरम्भ  करने  का  गलत  रूप  में  1948  क्यों  छापा  गया  ;  भर

 बार-बार  इस  प्रकार  की  गलतियां  होने  जबकि  हाल  ही  में  डा०  मार्टिन

 लूथर  किंग  स्मृति  टिकट  में  छपाई  की  गलती  बया  कारर  हैं  ?

 सुचना
 शौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार

 विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  बोर

 जी

 जी

 प्रचार  बोल्डरों  के  छपने  के  तुरन्त  बाद  ही  यह  गलती  नज़र  भराई  जिसे  बिक्री  शुरू

 होने से  पूर्व  हाथ  से  ठीक  दिया  गया  |

 रा  यह  ग
 प्रूफ़  की  जांच  करने  में  लापरवाही  के  कार  Uae  लती  हुई  ।  इस  समुचित

 ध्यान  दिया  गया  शरीर  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  को  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रूफ  की  जांच  करने  की

 जिम्मेदारी  सौंपी  गई  हैं  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  ली  जाने  वाली  खाद्यान्नों की  लागत

 8288.  श्री  मोहम्मद  तारीफ  :  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया

 श्री  रघुवीर  सिंह  शास्त्री :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  मुल्य  आयोग  में  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा

 लिए  जाने  वाले  मुल्य  तथा  खाद्यान्नों  पर  लाभ  कुछ  अधिक
 है

 यदि
 तो

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  at
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 क्या  सरकार  का  विचार  इस  निगम  a  बदलती  हुई  परिस्थितियों  में  व्यापार  में

 सफलतापूर्वक  प्रतियोगिता  करने  योग्य  बनाने  का  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  श्रस्नासाहिब

 कृषि  मूल्य  स्रावों  ने  अपनी  1969-70  सीजन  के  लिए  रहीं  खाद्यान्न  सम्बन्धी

 मुल्य  नीति  रिपोर्ट  में  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  लिये  जाने  वाले

 मुल्य  तथा  लाभ  व्यापारियों  द्वारा  लिए  जाने  वाले  मुल्य  तथा  लभ  से  कुछ  श्रघिक  हैं  |

 श्र  वास्तव  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  मृत्य  तथा  लाभ  की  तुलना  गर

 सरकारी  व्यापार  के  साथ  नहीं  की  जा  सकती  |  भारतीय  खाद्य  को  लम्बी  अवधि  तक

 खाद्यान्न  का  समय  तथा  दूर-दूर  तक  संचलन  करने  की  लागत  के  कारण  शभअधिक  खच  करना  पढ़ता

 है  ।  चालू  क्षेत्रीय  ढाँचे  के  अन्तगंत्त  सीमित  क्षेत्रों  में  व्यापारी  ही  खाद्यानों  को  लाते-लेजाने  हैं  ।

 राष्ट्रीय  बफर  स्टाक  के  लिये  खाद्यानों  का  संचय  करने  के  कारा  ही  भारतीय  खाद्य  निगम  को

 अधिक  अवधि  के  लिए  खाद्यान्नों  का  भण्डारण  करना  पड़ता  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम

 की  कार्यचालन  सम्बन्धी  लागत  को  यथा  सम्भव  अधिक  कम  करने  के  लिए  सरकार  प्रत्येक  प्रय

 कर  रही  है  |  निगम  के  भण्डारण  तथा  खाद्यान्नों  के  वितरण  के  लिए  खर्चों

 की  सरकार  ध्यानपूर्वक  जांच  करती  है  अरर  केवल  कम  से  कम  खर्चों  की  भ्र नुम ति  दी  जाती  है  |

 Post  Offices  in  Madhya  Pradesh

 8289  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  and  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Post  Offices  working  at  present  in  the  urban  and  rural  areas  of
 Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  the  number  of  additional  post  offices  likely  to  be  opened  districtwise  in  1969-70  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the
 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh) :  (a)  As  on  25-4-69  :  and

 (b)  Number  of  Post  offices  likely  to  be  established  during  the  year  1969-70,
 subject

 to

 fulfilment
 of  departmental  standards,  availability  to  funds  etc.,  districtwise :

 Jabalpur  Mandla

 Drug  Damoh

 Sagar  Vidhisha

 Dewas  Khargone

 Ratlam  Ujjain

 Rajgarh  East  Nimar

 Khargone  Morena

 Shivpuri  Guna

 Betul  Panna
 Sidhbi  Satna

 11 Bilaspur  Surguja

 Balaghat  13 Raipur
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 Baster  Raisen

 Sehore  Indore

 Dhar  Mandsaur

 Jhabua  Shajapur

 Narsingpur Hoshangabad
 Bhind  11  Gwalior

 Datia  Seoni

 Chhindwara  Rewa

 Chattarpur  Tikamgarh

 Raigarh

 Total  180

 Payment  of  Bonus  of  Employees  by  Industrial  Undertakings  Under

 Ujjain  Labour  Sub-Division

 8290.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilita-
 tion  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  industrial  undertakings  under  Ujjain  Labour  Sub-Division  which
 have  paid  bonus  to  their  employees  and  workers  during  the  year  1967-68  ;

 (b)  the  total  amount  of  bonus  paid  to  the  employees  ;
 h  ne (c)  the  number  of  those  undertakings  in  the  public  and  private  sectors  which  have

 not  be  paid  bonus  for  the  aforesaid  year  ;  and
 (d)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  get  the  bonus  paid  to  the

 employees  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation
 (Shri  Bhagwat  Jha  Azad)  :  (a)  to  (c)  The  matter  falls  in  the  State  sphere.  There  is  how- ever  no  obligation  on  the  part  of  employers  or  workers  to  report  to  Government  the  payment/
 receipt  of  bonus  under  the  Payment  of  Bonus  Act.  The  information  is,  therefore,  not  available
 with  the  Government.

 (d)  This  can  be  considered  by  the  ‘‘Appropriate  Governmentਂ  if  any  specific  cases  are
 brought  to  their  notice,

 होटल  जलपान  व्यवस्था  कौर  पोषाहार  नई  दिल्‍ली

 8291.  of  glare लाल  बैरवा  :  श्री  द०  रा०  परमार :

 श्री
 किकर fag

 :  श्री  देवेन

 att  प्र०  ऋण  सोलंकी :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  गृह-प्रबन्ध  सहायक  निरीक्षक  जिसे  शिक्षण  का  कोई

 अनुभव  नहीं  था  या  जिसे  नियमों  के  श्रन्तगंत  उक्त  विषय  की  qa  योग्यता  प्राप्त  नहीं  की

 होटल  जलपान  व्यवस्था  ate  पोषाहार  नई  दिल्‍ली  में  नियुक्ति  की  गई  थी  ;

 ate

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्तासाहिब

 :  कौर  पद  का  विज्ञापन  दिया  गया  था  x  कर  संस्थान  की .  स्टाफ  चुनाव  कमेटी

 द्वारा  लिये  गये  साक्षात्कार  के  ग्रा घार  पर  1967  में  एक  उम्मीदवार  को  नियुक्त  किया  गया  था

 हालांकि  उम्मीदवार  के  पास  विहित  योग्यता  नहीं  थी  ।  संस्थान  को  लिखा  रहा  है
 कि  वे  बतायें

 कि  किन  स्थितियों  में  यह  नियुक्ति  की  गयी  थी  ।

 ख़ादिम  जातियों  की  स्थिति  में  सुधार

 8392.  थी  देवेन  सेन  :  श्री  किकर  सिंह  :

 ध्रोंकार लाल  बैरवा  थी  Ao  सोलंकी  :

 भी द०  To  परमार

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में  ख़ादिम  जातियों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  के

 झ्रघ्ययन  दल  ने  क्या  सुभाव  दिये  थे  ;  भ्र ौर

 ये  सुभाव  कब  दिये  गये  थे  और  इनको  कैसे  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  का
 :

 site  सरकार  को  मालूम  हुआ  है  कि  राष्ट्रीय  प्रयोग  द्वारा  स्थापित  झादिम  जातियों

 के  श्रमिकों  कौर  सम्बन्धी  भ्रघ्ययन  दल  में  grain  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 इस  समय  सरकार  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  है  कौर  आयोग  की  प्रतीक्षित

 for  प्राप्त  होने  पर  वह  इस  पर  विचार  करेगी  ।

 बेरोजगार  व्यक्ति

 8293.  ठ  न०  सोलंकी :  भी  देवेन सेन  :

 थी  आकार  लाल  बैरवा  :  att  किकर सिंह  :

 et  द्०  रा०  परमार

 श्रम  तथा  पुनर्वास मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे :

 इस  समय  देश  में  कुल  कितने  बेरोजगार  व्यक्ति  हैं  :  कौर

 वर्ष  1969  में  उनके  लिए  नौकरी  की  व्यवस्था  करने  की  सम्भावनाएं  हैं  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (eit  भागवत  भा

 तथा तथ्य  जानकारी  उपलब्ध  नही ंहै  ।  अगस्त  1968  में  योजना  ara  ने  बेरोजगारी  मग् रा गणन  पर

 विशेषज्ञों
 की  एक  समिति  बनाई  है  ।  समिति  श्रम  शाक्ति  की  वृद्धि  और  सम्भाव्य

 गार  के  की  जाँच  करेगी  तथा  प्यार  सुल्तान  देगी ।

 1969-70  की  विधिक  योजना  में  सम्मिलित  यातायात  व  संचार  तथा
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 सामाजिक  सेवायों  जेसे  स्वास्थ्य ,  परिवार  नियोजन  एवं  समाज  कल्याण  के  विभिन्‍न  विकास

 कार्यक्रमों  द्वारा  बेरोजगार  लोगों  के  लिये  झधिक:घिक  रोजगार  अवसर  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  कर्मचारियों  की  श्रेणी  तीन  से  श्रेणी  दो  में  पदोन्नति

 8294.  श्री  रामजी  राम  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  थी

 कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  गत  तीन  वर्षों  में  श्रेणी  तीन  से  श्रेणी  दो
 '

 के

 पदों  पर  कितने  कर्मचारी  पदोन्नत  किये  गये  ;

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्र मु सूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितने  कमेंचारी

 थे  ;  कौर

 अनुसूचित  जातियों  के  कितने  कर्मचारियों  को  पदोन्नति  न  करके  उनसे  जूनियर

 कर्मचारियों  को  श्रेणी  तीन  से  श्रेणी  दो  पदों पर  पदोन्नत  किया  गया  तथा  इसके

 क्या  कालरा  थे  ?

 सुचना  श्रोतों  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शेर  :

 से
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथा  शीघ्र  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  |

 बीजों  का  निर्यात

 8295.  शी  रामावतार  बर्मा  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 गत  तीन  वर्षों में  भारत  द्वारा  ओवर  कितनी  मात्रा  में  बीजों  का  निर्यात  किया

 गया

 ।  ६९. क्या  कुछ  wie  किस्म  के  बीजों  जैसे  ५  का  निर्यात  किया  जा  सकता

 यदि  तो  क्या  इन  बीजों  के  निर्यात  बाजारों  की  सुचना  गैर  सरकारी  बीज

 उत्पादकों  को  दी  जाती  प्रौढ़

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्ना  साहेब

 :  1966-67,  1967-68  शौर  1968-69  1969)  के

 दौरान  भारत  द्वारा  बोने  के  लिए  निर्यात  किये  गये  बीजों  की  मात्रा  देते  हुए  एक  बि वर रण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  987/69]

 उपलब्ध  जानकारी  के  श्राघार  पर  विदेशों  में  विशेषकर  दक्षिणा  पूर्वी

 पश्चिमी  एशिया  ate  श्रमिक  देशों  में  सब्जी  के  बीजों  जिसमें  फूलगोभी  ak  प्याज  भी  सम्मिलित

 के  लिए  पर्याप्त  क्षेत्र  दूब  की  घास  के  बीजों  के  निर्यात  की  भी  पर्याप्त  संभावनायें  प्रतीत  होती

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  भारतीय  बीजों  के
 लिए

 विदेशी  बाजारों  का  अन्वेषण  करने  के  seer  से
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 प्रारम्भिक  जांच  पड़ताल  कर  रहा  yeas  ,  विदेशों  में  विभिन्‍न  बीजों  की  नियाँत  क्षमता  को

 झाँकने  के  लिए  बाजार  सर्वेक्षण  का  प्रइन  विचाराधीन  है  |

 झोर  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बड़  माने  पर  उत्पादन  के  लिये  खोजों  का  आयात

 8296.  श्री  रामावतार  शर्मा  :  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 अपनाता है  ह  त  करने के क्या  भारत  में  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  के  लिए  संचित  बीजों  के

 कौर  उसके  ga:  निर्यात  की  अ्रनुमति  प्रौढ़

 यदि  नहीं  तो  उक्त  बीजों  का  यात  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार
 areata निकल स  रग  य  में  राज्य  मन्त्री  झन्ना सा हेव

 :
 जी  मामले  के  श्रौचित्य-के  oar  पर

 ।

 प्रदान  ही  नहीं  होता  ।

 झाकाशवाशी  के  लिए  निगम

 8297,  श्री  रामवतार  दामों  :

 भी  देशी  दांकर  stat  :

 क्या  सूचना  भ्र ौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  19  1969  के  तारांकित  प्रशन  संख्या

 49  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्राकाद्यवारणी  को  एक  स्वायत्तशासी  निगम  के  भ्रन्तगंत  रखने  के  बारे  में  इस

 बीच  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उसका  व्यौरा
 क्या

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  alt  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्रों  yo  कु ०

 नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 यह  एक  महत्वपूर्ण ों  मामला  है  ग्रोवर  इस  ५र  अरन्य  मंत्रालयों  के  बरामद  से  विस्तार  से

 विचार  करने  की  झ्रावदयकता  है  ।

 दिल्लो  में  खुले  सिनेमाघर

 8298.  sit  मुहम्मद  शरीफ  :  कया  सुचना  कौर  प्रसार  तथा  संचार  मन्नी  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कम  टिकट  वाले  सिनेमा

 घर  खोलने  का  निर्णय  किया
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 यदि  तो  क्या  उसे  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त  हो  गई  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  शरर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (att  इ०  Fo

 :  एक  प्रस्ताव  दिल्‍ली  प्रशासन  के  विचाराधीन  है  ।  परन्तु  at  तक  कोई  अन्तिम

 निकाय  लिये  जाने  की  खबर  नहीं  मिली  है  ।

 (a)  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  लेना  झ्रावश्यक  नहीं
 है  ।

 sa  ही  नहीं  उठता  |

 कर्मचारी  भविष्य  fafa  के  विनियोजन  का  तरीका

 8299.  श्री  मुहम्मद  दारो  :

 श्री  fao  नरसिम्हा  राव  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कमेंट्री  भविष्य  निधि  योजना  के  श्रन्तगंत  संचित  भविष्य  निधि  के

 विनियोजना  के  तरीके  को  उदार  बनाने  का  निर्णय  किंया

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  कौर

 कमंचारियों  को  कहां  तक  लाभ  होगा  ?

 रोजगार  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागवत  भा  :  जी

 हाँ  ।

 छूट-प्राप्त  we  छूट-न-प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  सम्बन्ध  में  ae  1969-70  के  लिये  fare

 की  निम्न  पद्धति  निर्घारित  की  गई  है

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिभूतियों  प्रतिशत  से  कम  नहीं  ।

 (2)  होष  राज्य  सरकारों  द्वारा  निमित  श्र  जारी  की  गई  अल्प  बचतों  तथा

 केन्द्रीय  व  सरकारों  द्वारा  गारंटी-कृत  अन्य  प्रतिभूतियों  में  ।

 भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  द्वारा  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  1-9-68  से  पहले

 केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिभूतियों  ate  ast  बचतों  में  लगाये  गये  धन  पर  हुई  प्रा मदनी  तुलना

 में  1969-70  के  दौरान  कर्मचारी  भविष्य  सिधि  से  लगभग  52  लाख  रुपये  की  अतिरिक्त  रकम

 व्याज  के  रूप  में  प्राप्त  होगी  ।

 छ्ट्टो  मनाने  के  मामले  में  दिल्‍ली  में  तार  घरों  को  प्रशासनिक  कार्यालय  घोषित  करना

 8300.  श्री  रवि  राय  :  सूचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  दिल्‍ली  टेलीफोन  के  महाप्रबंधक  ने
 छुट्टी  मनाने

 अर  प्रत्येक
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 महीने  में  दूसरे  शनिवार  की  छुट्टी  मनाने  के  बारे  में  दिल्‍ली  में  तार-घरों  को  प्रशासनिक  कार्यालय

 घोषित  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  area  से  कितने  कर्मचारियों  को  लाभ  gat  कौर

 क्या  देश  में  अन्य  तार-घरों  को  भी  प्रशासनिक  कार्यालय  घोषित  किया  जायेगा  कौर

 उन्हें  भी  छुट्टियों  ्र  महीने  के  दूसरे  शनिवार  की
 छुट्टी  की  सुविधा  दी  जायेगी  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोर  :

 जी  नहीं  ।  केन्द्रीय  नई  दिल्‍ली  ate  ऐसे  विभागीय  तार घरो  में  जिनके  कार्य  भारी  अधिकारी

 राजपत्रित  दिन  की  ड्यूटी  वाले  अनुभागों  में  प्रशासनिक  कायें  करने  वाले  कर्मचारियों  को

 नई  दिल्‍ली  ने  कुछ  गलतफहमी  के  कारण  दिल्‍ली  टेलीफोन  मंडल  के  प्रशासनिक

 कर्मचारियों  के  समान  प्रशासनिक  कार्यालय  की  छुट्टियां  मनाने  की  अनुमति  दे  दी  थी  ।  za  इन

 आदेशों  को  te  किया  जा  रहा  है  |

 इससे  302  कर्मचारियों  ने  फायदा  उठाया  t  ata  इसे  वापिस  लिया  जा  रहा  है  |

 जी  नहीं  ।  इसके  विपरीत  aida  जारी  कर  दिये  गये  थे  कि  सभी  तार घरों  के  सारे

 झनुभागों  में  प्रचालक  कार्यालयों  के  लिए  नियत  कांयं-समय  कौर  छुट्टियां  एक  सी  होंगी  |

 उत्तर  प्रदेश  को  चीनी  को  सप्लाई

 8301.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 af  1965,  1966,  1967  1968
 में  उत्तर  प्रदेश में  चीनी  की  कितनी  वास्तविक  मांग

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पुरी  की  गई  थी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्ना साहिब
 :  1965-66  शौर  1966-67  (23  1967

 के  वर्षों  में  चीनी के  मृत्य
 att  वितरण  पर  पण  नियन्त्रित  था  ।  चीनी  की  उपलब्ध  मात्रा  को  राज्यों  में  स्थापित  साधार  पर

 वितरित  जाता  था  ।  1967-68  में  चीनी  की  ation  वि नि यन्त्रणा  की  नीति  लागु  की  गई
 थी  ।  चीनी  कारखानों  द्वारा  उत्पादित  चीनी  का  केवल  60  प्रतिशत  लेवी  के  रूप  में  अधिग्रहण
 किया  गया  अर  उत्तर  प्रदेश  सहित  राज्यों  में  मासिक  कोटों  के  रूप  में  वितरित  किया  गया  ।  अगस्त
 1968  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  झपना  मासिक  कोटा  10,603  मीटरी  टन  से  बढ़ाकर  21,000
 मीटरी  टन  कर  देने  के  लिए  कहा  ।  लेवी  चीनी  की  सीमित  उपलब्धि  होने  के  कारण  ऐसा  करना
 सम्भव  नहीं  पाया  गया  ।  चालू  मौसम  1968-69  के  लिए  भी  श्राँदिक  विनियंत्रण  की  नीति  को
 जारी  रखा  जा  रहा  है  लेकिन  लेवी  की  अधिप्राप्ति  दर  60  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  70  प्रतिशत  कर
 दी  गई  है  ।  लेवी  की  दर  में  वृद्धि  करने  ate  1968-69  में  प्रत्याशित  अधिक  उत्पादन  होने  के

 कारण  उत्तर  प्रदेश  मासिक  कोटा  1969  से  10,603  मीटरी  टन  से  बढ़ाकर
 14,752  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  है  1967-68  शौर  1968-69  के  दौरान  मासिक  आवंटनों

 के  खपत  के  लिए  चीनी  खुले  बाजार  में  भी  उपलब्ध  थी  |  यह  चीनी  झ्राँशिक  विनियंत्रण
 की  नीति  की  हट्टी  में  कारखानों  को

 खुले
 बाजार  में  बेचने  के  लिए  दी  गई  थी  ।

 74



 11  1891  लिखित  उत्तर

 चार  वर्षों  में  उत्तर  प्रदेश  कों  चीनी  की  निम्नलिखित  माताएं  आवंटित  की  गई  थीं  ।

 1965-56  3,35,257  मीटरी  टन
 दै

 1966-67  2,55,864

 1967-68
 ar

 1,39,202

 1968-69  90,261
 ी

 झिप्रेल  1969

 हैदराबाद  में  प्रेस  सूचना  विभाग  के  कार्यक्रम  पर  आक्रमण

 ३302.  श्री  वि०  नरसिम्हा  राव  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  7  श्रीफल  1969  को  हैदराबाद  में  भारत  सरकार  के  प्रेस  सूचना  विभाग  के

 कार्यालय  पर  आन्दोलनकारियों  के  एक  जत्थे  ने  हमला  किया  था  तर  कार्यालय  की  सम्पति  को

 क्षति  पहुंचाई  थी  att  एक  सूचना  अधिकारी  का  घन  भी  छीन  लिया

 तो  उस  कार्यालय  की  सम्पति  की  कितनी  हानि  का  अनुमान है  :  सनौर

 भविष्य  में  अघिकारियों  को  सुरक्षा  के  लिए  कया  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 सुचना  घोर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तू  Fo

 जी  ar

 लगभग  कार्यालय  के  रिकार्ड  झर  एक  टेली प्रिंटर  मीन  को

 हुई
 जिसके  बारे  में  डाक  तार  अघिकारियों  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  का  मूल्य  शामिल

 नहीं  |

 हमले  के  तुरन्त  पत्र  सूचना  कार्यालय  के  केन्द्र  पर  रात  दिन  की  ड्यूटी  पर

 सिपाही  तैनात  कर  दिये  गये  थे  ।  यह  व्यवस्था  तब  भी  जारी  भविष्य  के  लिए  स्थानीय  पुलिस

 अधिकारियों  ने  विद  वास  दिलाया  है  कि  जब  भी  जरूरत  होगी  वे  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  करेंगे  ।

 तमिल  नाडू  में  सुखा

 8303  श्री  वि०  नरसिम्हा  राव

 श्री  मुहम्मद  दारोफ

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  गम्भीर  सूखा  पड़ने  के  कारण  तमिल  नाडू के  कुछ कछ  क्षेत्रों  में  पानी

 का  राशन  होने  कौर  नगरी  क्षेत्रों  से  लोगों  के  भारी  संख्या  में  चले  जाने  की
 सम्भावना

 राज्य  की  कुल  कितनी  जनसंख्या  पर  सूखे  का  प्रभाव  पड़ा  है

 सके  के  कारण  कृषि  उत्पादन  में  कितनी  कमी  होने  का  झ्र तु मान  श्र

 त्व  तक  राहत  के  कया  कार्य  किये  गये  हैं  ate  सूखे  की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  सहायता  दी  है  ?

 कह
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 are,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन ना साहिब

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  तमिल  नाडू  के  aga  से  शहरी  तथा  ग्रा मीरा

 क्षेत्रों  में  पानी  की  सख्त  कमी  महसूस  की  जा  रही  है  रोक  इससे  निकट  भविष्य  में  पानी  का  राशन

 करने  की  झ्रांवश्यकता  पड़  सकती  है  ।  मुख्य  नगरों  को  खाली  कराने  की  कोई  झ्ावइ्यकत

 महीं  है  लेकिन  यदि  बर्षा  नहीं  होती  है  तो  लगभग  जुन  या  जुलाई  तक  स्थिति  बिगड़  सकती  है  धार

 स्थिति  पर  निगरानी  रखनी  होगी  ।

 25.8  लाख  |

 सूखे  के  परिणामस्वरूप  कृषि  पैदावार  की  हट्टी  से  12.75  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों

 की  हानि  होने  की  सम्भावना  है  |

 राज्य  सरकार  ने  प्रभावित  जनसंख्या  को  रोजगार  सुलभ  करने  हेतु  सहायता  काय

 गठित  किये  हैं  ।  जहाँ  भी  झावइयक  होता  है  वहां  पीने  के  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय

 सरकार  ने  राज्य  सरकार  सुखा-सहायता  हेतु  3.25  करोड़  रुपये  की  एक  धनराशि

 केन्द्रीय  दल  जो  1969  में  तमिल  नाडू  का  दूसरी  बार  दौरा  की  सिफारिशों  को  दृष्टि

 में  रखते  हुए  झर  सहायता  दी  जाएगी  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकार  को  100  मीटरी  टन  उपहार  गेहूं  मुफ्त  सहायता

 |  अन्य  राज्यों  की  झावइयकताझों  कौर  केन्द्रीय  पल  के  पास
 के  रूप में  वितरण  हेतु  मुफ्त  दी

 खाद्यान  की  उपलब्धि  को  ध्यान  में  रखते  राज्य  सरकार  को  खाद्यान्न  को  यथा  सम्भव  अघिक

 मात्रा  आवंटित  की  जा  रही  है  |

 बंगाली  चलचित्र  जय  थाना  को  सेंसर  करना

 8304.  थी  श्रद्धा कार  सुपाकर

 att  रामावतार  wat

 सूचना  श्योर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  एक  बंगाली  वृत्त  चित्र  मनुष्य  जय  यात्रा  में  पश्चिम  बंगाल  के  भ्रू तपु र्व
 पाल  के  बारे  में  प्रा पत्ति जनक  टिप्पणियां  को  गई

 क्या  यह  चलचित्र  पूर्वी  क्षेत्र
 के  फिल्म  सेंसर  बोरे  को  भेजा  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  go  Fo

 नही ं।

 हा
 aay

 एक  छोटे  से  श्र  जिसको  बोर्ड  ने  आपत्तिजनक  पाया
 छोड़कर

 फिल्म  को

 केन्द्रीय  फिल्म  सेन्सस  as  द्वारा  प्रमाण  पथ  किग्रा  गया  है  |
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 झ्र मरो का  ढारा  पश्चिम  बंगाल  के  लिये  उपहार

 8305.  श्री  जुगल  मण्डल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967-68  में  परिचित  बंगाल  को  अमरीका  से  उपहार  के  रूप  में  प्राप्त  gar  कितना

 गेहूं  तथा  wer  खाद्य  वस्तुएं  सप्लाई  की  शौर

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इनमें  से  कितनी  वस्तुओं  का  वितरण  किया  ?

 सामुदाधिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  ध्ननासाहिय

 :  abe  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  के  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  की  टू  वीरों  की  श्रावइयकंता

 8306.  sit  जुगल  मण्डल  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  की  fact  की  वार्षिक  आवश्यकता  कितनी  है  ate  ag

 1968  में  तथा  ard  1969  तक  कितने  ट्र  क्टर  सप्लाई  किये  गये  हैं  ;

 क्या  थे  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  सप्लाई  थे  अथवा  गेर-सरका री  व्यक्तियों

 हारा  ;  सनौर

 क्या
 पश्चिम

 बंगाल  सरकार  ने  गबन  1969  के  लिए  ट्रैक्टरों  के
 कोटे  का  झ्र ति रिक्त

 कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धन ना साहिब
 :  1968-69  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  राज्य  की  ट्रैक्टरों  की  अनुमानित  माँग  1000

 थी  ।  इसकी  तुलना  में  300
 ट्र  पटरों  झ्र ौर  100  डी  का  नियतन

 किया  गया  था  ।  80  जेवर  ट्रक्टर  प  ले  ही  सप्लाई  किये  जा  चुके  हैं  ale  शेष  भविष्य  में  सप्लाई

 कर  दिये  जायेंगे  ।  गर-सरकारी  व्यापारियों  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  स्वदेशी  ट्रैक्टरों  की  संख्या  के

 विषय  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 यह  ट्र  क्टर  उत्तर  प्रदेश  एग्रो  इन्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  एक  राज्य  सरकार  की

 निकाय  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  थे  !  शेष  ट्रक्टर  इस  निगम  द्वारा  (120  तथा

 बिहार  राज्य  एग्रो  इन्डस्ट्रीज  डिवेलपमेंट  लिमिटेड  द्वारा  (11  डी०  टी०  14

 सप्लाई  किये  जायेगे  ।

 sit  ati

 परिचय  बंगाल  को  चावल  तथा  चीनो  का  नियतन

 8307.  श्री  जगल  मंडल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  कप  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  चावल  तथा  चीनी  का  atk

 प्रिक  नियतन  किये  जाने  के  लिए  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  से  झपुरोध  किया  है  ;

 (@)
 यदि  at,  इनका  कितना  नियतन  किये  जाने  की  सम्भावना  है  कब  ?

 गा
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  भ्रन्नासाहिब

 ara  में  पठदचिचमी  बंगाल  सरकार  के  मंत्रियों  झर :  झर (  tg  कौर  चावल :

 खाद्य  तथा  कृषि  vA  के  बीच  विमश  होने  के  बाद  पद्धति  बंगाल  सरकार  से  पौर

 खाद्यान्नों  के  आवंटन  के  लिए  कोई  नई  माँग  प्राप्त  नहीं  हुई  लोक  सभा  में  7-4-1969  को

 met  सूचना  प्रबलन  संख्या  13  के  उत्तर  में  ars  को  स्थिति  पर  ga  रूप  से  विचार  विम  किया

 गया |

 चोरी  :  पंदिचमी  बंगाल  का  लेवी  चीनी  का  मासिक  कोटा  1969  से  11,133

 मीटरी  टन  से  बढ़ाकर  13,167  मीटरी  टन  कर  दिया  गेया  था  1969  में  राज्य  सरकार

 ने  झपने  कोटे  में  3,000  मीटरी  टन  की  बढ़ोतरी  करने  के  लिए  .  भ्रनुरोध  किया  था  ।  क्यों
 कि

 उपलब्ध  लेवी  चीनी  समान  झ्राघार  पर  राज्य  सरकारों  में  वितरित  की  जाती  है  इसलिए  इस

 भ्रनुरोध  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  पाया  गया  था  |

 जम्मू  तथा  काश्मीर  सामूहिक  श्रवणा  संस्था

 8308.  श्री  म०  ला०  सोंधी  :  क्या  सचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  Hey  कि

 क्या  यह
 सच  है  कि  arg  तथा  काश्मीर  सामुहिक  श्रवण  संस्था  को  1954

 में

 प्राकादशावाणी  कें  नियंत्रणाधीन  कर  दिया  गया  था

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  सभी  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  होने  वाले  सेवा  के  लाभ

 तथा  अन्य  लाभ  उक्त  संस्था  के  कर्मचारियों  को  प्राप्त  नहीं  होते  ;  और

 यदि  तो  इस  के  बया  कारण  हैं
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Roo

 हां  ।  इसे  अन्तिम  उपाय  के  रूप  में  किया  गया  था  ।  इस  बारे  में  कभी  तक  कोई  श्रुति

 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  कि  यह  संगठन  राज्य  सरकार  के  अधीन  होना  चाहिए  या  sala

 सरकार  के  ।

 कर्मचारियों  को  राज्य  सरकार  के  वेतनमान  दिये  जाते  परन्तु  उन्हें  महंगाई  भत्ता

 केन्द्रीय  सरकार  की  दरों  पर  दिया  जाता  है  ।  यह  सच  है  कि  सभी  प्रयोजनों  के  लिए  उन्हें  केन्द्रीय

 कर्मचारी  नहीं  उमरा  जाता  |

 संगठन  के  भविष्य  के  बारे  में  श्रुति  fara  नहीं  लिया  गया  है  |

 पुर्जों  पाकिस्तान  से  oa  दार  पार्थो

 8309.  डा  रोनेन  सेन  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  से  प्रति  मास  अधिक  शरणार्थी  पश्चिम  बंगाल

 में  भ्र  रहे  हैं  और  परिचय  बंगाल  सरकार  ने  उनके  grate  के  लिए  घन  मांगा  है
 |  अ

 यदि ह  1,
 तो

 उन  शरणार्थियों  की  संख्या  कितनी  है  कौर  वे  किस-किस  वर्ग  के  हैं
 धौर

 78
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उन  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  राज्य  सरकार  को

 सहायता  देने  का  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागवत  का  :  से

 एक  जिसमें  1964  के  झन्तगंत  पूर्वी  पाकिस्तान  से  पश्चिम  बंगाल  में  वाले  प्रवाह

 की  प्रवृत्ति  तथा  1-1-1965  से  1969,  के  wet  तक  के  महीने  बार  आंकड़े  दिये  गये

 संलग्न  है  ।  में  रवा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  988/69]  इस  प्रवाह  के

 वार  तथा  व्यवस/यवार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  !  आँकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में

 प्रदान  की  प्रवृत्ति  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 जहां  तक  परिश्रमी  बंगाल  में  कराने  वाले  नये  प्रवासियों  के  पुनर्वास  का  सम्बन्ध
 चू  कि

 प्राथमिक  दृष्टि  से  पश्चिम  बंगाल  में  गैर  प्रवासियों  को  नहीं  खपाया जा  सकता  इसलिए  1964

 में  यह  निश्चित  किया  गया  था  कि  oat  बंगाल  में  भाने  वाले  नये  प्रवासियों  को  राज्य  से  बाहर

 पुनर्व्यवस्थापितਂ  किया  जाये  |  राहत  तथा  पुनर्वास  सहा  ता  केवल  उन  प्रवासियों  को  ही

 प्रदान  की  जाती  है  जो  परिचित  बंगाल  से  बाहर  जाने  के  लिए  सहमत  और  भारत  के  दो

 सप्ताह  के  अन्तगंत  सरकार  द्वारा  खोले  गये  राहत  शिविरों  में  प्रवेश  पा  लेते  हों  ।  उन  प्रवासियों  को

 जो  पश्चिम  बंगाल  में  जाते  हैं  ate  जिन्हें  राहत  तथा  पुनर्वास  सहायता  की  झ्रावश्यकता  परिचय

 बंगाल  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  रायपुर  के  निकट  माना  राहत  शिविर  में  भेजा  जायेगा  जहां

 कि  उनके  sara  के  उपयुक्त  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ate  वहां  उनके  अन्तिम  पुनर्वास  स्थलों

 में
 भेजा  जायेगा  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अपने  राज्य  में  नये  प्रवासियों  के  पुनर्वास  के  लिए

 चालू  ay  के  बजट  प्रस्तावों  में  विशिष्ट  धन  व्यवस्था के  लिए  कोई  मांग  नहीं  की  है  ।

 बन  पर  आधारित  उद्योगों  के  लिये  जम्प  में  पु  जो  विनियोजन  से  पहले  सर्वेक्षण

 8310.  श्री  रा०  क  fag  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वन  पर  आघारित  उद्योगों  के  विकास  की  सम्भावनाओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  जम्मू  में  पु  जी  नियोजन  से  प्  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ;  भ्रांत

 यदि  सर्वेक्षण  अभी  पूरा  नहीं  garg  तो  उसके  कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहिब
 :  ary  में  निवेशपुर्व  सर्वेक्षण  करने  का  काम  शुरू  कर  दिया  गया  है  |

 sea  ही  नहीं  होता  ।

 सर्वोक्षण के  1970  में  समाप्त  होने  की  आशा  है  |

 आकाशवाणी  से  पहाड़ी  भाषा  में  कार्यक्रम  का  प्रसारण

 8312.  श्री  रा  न  सिह  :  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गढ़वाल  तथा  हिमाचल  प्रदेश  के  लोगों  के  लिए  पहाड़ी  भाषा  में  कितने

 आकाशवाणी  केन्द्रों  से  कार्यक्रम  प्रसारित  किये  जाते  हैं  ;  कौर
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 क्या  केवल  मात्र  पहाड़ी  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरी  करने  के  लिए  इस  क्षेत्र

 में  एक  आकाशवाणी  केन्द्र  खोलने  की  सरकार  की  कोई  योजना  ?

 शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  हु  Fo

 :  पांच  !

 हां  ।

 प्रक्रिया  द्वारा  भारत  को  गेहूं  देने  की  oe  शय्म  (| पेडाकडा

 बना  नि०  रा०  भास्कर  : 8313.  श्री  चेंग लरा या  नायडू  :

 श्री  रा०  बनाना  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  झ्र मरी की  सरकार  |  भारत  को  1,30,000  टन  गेहूँ  देने  की

 पेशकश की  है

 (a)  यदि  तो  किन  शर्तों  पर  ;  ग्रोवर

 इस  गेहूँ  के  कब  तक
 पहुंचने

 की  संभावना  है  ?

 समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  श्रस्तासाहिब

 :  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  से  ऐसी  कोई  पेशकश  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  तथापि  मौजूदा  पी०

 एल०  480  करार  के  प्रस्तगंत  विभिन्न  aaa  के  लिए  क्रय  प्राधिकार  प्राप्त  हो  रहे  हैं  !

 (a)  गौर  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 मसूर  में  मांडवा  जिले  सें  प  केज  योजना

 8314.  श्री  एस०  एम०  कृष्ण :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मैसूर  राज्य  में  मांड या  जिले  में  पैकेज  योजना  पर  कितनी  धन-राशि  खर्च  की  गई

 वर्ष  1962  से  लेकर  उसका  व्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  :

 उत्पादन  को  दृष्टि  से  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  कौर

 उपरोक्त  अवधि  में  जीपों  के  पैट्रोल  तथा  सहायक  वस्तु ग्र ों  पर  कितनी  घन-राशि

 खर्चे की  गई  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्तासाहिब

 वह  1962-63  से  वर्ष  1968-69  तक  87.892  लाख  रुपये  |

 वर्ष  1962-63  से  खर्च  का  वर्षवार  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 aq  लाखो  रुपयों  में
 ee  —

 1962-63  8.095

 1963-64  8.713
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 1964-65  16.200

 1965-66  13.465

 1966-67  13.149

 1967-68  14.164

 1968-69  14,106
 लल्ली

 जिले  में  कार्यक्रम  के  आरम्भ  करने  के  पश्चात  चावलਂ  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  फसलों  के

 उत्पादन  में  प्रति  हैक्टर  बृद्धि  हुई  है  ।  केवल  1965-66  से  1967-68  जबकि  जिले  को  सूखे

 का  सामना  करना  पड़ा  उपज  में  कमी  हुई  थी  ।  जिले  में  चावल  का  उत्पादन  कार्यक्रम  के

 aren  करने से  पूर्व  (1959 -  62)
 में  87,600  टन  था  जो  वर्ष  1964-65  में  1,43,600  टन

 हो  गया  था  ।  इसके  बाद  सूखे  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  हो  गई  थी  |  1968-69  में  जिसकी

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  अघिक  उपज  होने  की  gare  जहां  तक  औसतन  उपज  का  सम्बन्ध  है

 कार्यक्रम  से  पुर्व  चावल  की  औसतन  उपज  1959--62)  में  प्रति  ट्रक्टर  14.9  कवन्टिल

 थी  जो  वर्ष  1964-65  में  बढ़कर  24.1  क्वीन्स  हो  गई  थो  ।  आगामी  वर्षों  में  उपज  में  कुछ  कमी

 होने  पर  उपज  में  फिर  वुद्धि  हुई  है  शरीर  वर्ष  1968-69  में  उपज  23.9  safer  प्रति  हैक्टर  थी  ।

 मेसर  सरकार  से  जानकारी  एकत्रित  की  जमा  रही  है  जसे  ही  जानकारी  प्राप्त

 होगी  वह  दे  दी  जायेगी  ।

 High  Yielding  Variety  of  Paddy  Developed  by  Indian  Agricultural
 Research  Institute

 8315.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricultare  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Indian  Agricultural  Research  Institute  has  recently
 developed  a  high-yielding  variety  of  paddy  for  Basmati  variety  of  rice  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Central  Committee  on  release  of  variety  of  seeds
 has  not  released  the  above  variety  of  paddy  so  far  ;

 (८)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (d)  whether  Government  have  tried  this  variety  in  Bihar  ;  and

 (¢)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Ministor  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (8)  Yes  ;  the  Indian  Agricultural  Research
 Institute  has  developed  a  few  fertiliser-responsive,  high-yielding  dwarf  lines  of  rice  with  long
 Slender  grains  usually  classified  under  the  Basmati  and  Permal  groups  in  the  grain  market.
 Some  of  these  have  scent  and  others  are  non-scented.

 (b)  No  proposals  has  so  far  been  submitted  to  the  Central  Variety  Release  Committee
 of  the  Government  of  India  for  the  release  of  the  above  mentioned  strains.

 (c)  Does  not  arise.

 (d)  Under  the  All  India  Coordinated  Rice  Improvement  Project,  these  lines  were

 tested  in  Bihar  in  and  are  being  tested  in  the  summer  crop  season  (March  to
 ६ ह  स

 July  19  OF).

 (e)  Does  not  arise.
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 Research  in  High-Yielding  Varieties  of  Foodgrains

 8316.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased

 to  state  :

 (a)  the  kinds  of  foodgrains  in  respect  of  which  research  has  been  made  for  getting

 high-yielding  varieties  of  seeds  ;

 (b)  whether  any  measures  have  been  adopted  to  give  encouragement  to  the  persons
 who  have  made  these  researches:

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor  ;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  the  new  agricultural  researches  are  being  widely  and

 rapidly  propogated  among  the  farmers  in  villages  ;  and

 (e)  if  so,  the  efforts  made  by  Government  in  this  direction  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  :  Develop-

 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Research  work  has  been  carried  out
 in  the  country  in  research  institutes  and  under  the  All  India  Coordinated  Projects  to  develop

 high  yielding  varieties  of  wheat,  rice,  maize.  sorghum,  bajra  and  other  food  crops.

 (0)  Yes.

 (c)  Research  workers  have  been  given  encouragement  in  various  ways,  viz.,  by  .the

 award  of  medals  or  titles  and  also  by  promoting  them  to  better  posts.

 (d)  Yes.

 (e).  The  Programme  of.  national  demostration  launched  by  the  Government  of:  India
 in  1965  serves  to  propogate  the  results  of  agricultural  researches  among  the  farmers in
 villages.  The  programme  was  started  on  a  modest  scale  during  the  Kharif  1965-66.  The

 results  had  a  pronounced  effect  on  the  farmers’  minds  and  the  programme  was  expanded  in

 1966  67.  About  2,000  demostrations  were  organised  in  the  country  during  the  period  and

 were  continued  and  expanded  during  subsequent  years.

 Scholarships  to  Students  of  Agricultural  College

 8317.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  made  any  arrangements  to  award  scholar  ships  to
 the

 studenis  of  Agricultural  Colleges  :

 (0)  if  so,  the  basis  and  criteria  for  awarding  such  scholarships  and  the  persons  to
 whom  such  scholarships  are  awarded

 (c)  the  number  of  students  of  Agricultural  Colleges  in  Bihar  who  were  awarded  such
 scholarships  during  the  last  three  years  as  also  the  names  of  those  Agricultural  Colleges  ;

 (d)  the  details  in  regard  thereto  ;  and

 (6)  if  no  scholarships  were  awarded,  whether  Government  Propose  to  introduce  some
 scheme  in  this  regard  ?

 The  Ministe:  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Yes.

 (0):  The  scholarships  are  allocated  to  the  variou
 5  per  cent  Of  the  actual  admissions.

 $  Colleges  at  the  rate  of  not  exceeding
 Only  those  students  who  have  secured  not  less  than 60  per  cent  marks  in  the  qualifying  examination  and  whose  parents  income  does  not  exceed Rs.  500.00  per  month  are  considered  for  the  award  $s

 ic}  and  (d).  The  scholarships  were  awarded  to  Agricultura]  Colleges  in  Bihar  during the  last  three  years  as  per  statement  laid  on  the  Table  of  the  House.

 $2
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 STATEM
 ENT

 1966-67  1967-68
 1288-62

 Total

 े  2 (1)  Ranchi  ट्ाद्पाचायों  College,
 Kanke,  Ranchi

 (2)  Bihar  Agricultural  College.  5  3  3  11
 Sabour.

 (3)  Tirhut  College  of  Agriculture.  4  3  12
 Dholi.

 Total  :  12  7  6  25

 ‘*Note  :  The  necessary  particulars  from  the  Ranchi  Agricultural  College,  Kanke,  Ranchi,
 for  award  of  scholarships  to  students  in  that  College  during  1968-69  were  received  by  the
 end  of  March,  1969.  Since,  however,  there  were  some  discrepancies  धो  -these  particulars,
 clarifications  have  been  called  for  from  the  College.  Reply  from  the  College  is  awaited.

 (e)  Does  not  arise.

 टेलीफोन  केन्द्रों  में  तार  कमी

 8318.  श्री  न०  देवघर  :
 सुचना  श्र  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  तार  की  कमी  के  कारण  देश  में  टैली
 फोन

 केन्द्रों

 की  कनेक्शन  देने  की  कुछ  प्रतिशत  क्षमता  अप्रयुक्त  पड़ी  है

 यदि  तो  कितनी  प्रतिशत  क्षमता  प्रयुक्त  पड़ी  है  ;  भ्र

 तारों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोर  :

 जी  att

 कनेक्शन  देने  की  प्रयुक्त  क्षमता  16.53  प्रतिशत  है  ।

 इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  स्वदेशी  उत्पादन  में  of
 Nee  करने  और  केबल  का

 आयात  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 भ्र पना  टेलीफोन  लगाइये  इस  योजना  से  fara  योजना  के  अन्तर्गत

 प्राप्त  प्रस्वेदन  पत्र

 8319.  श्री  न०  राठ  देवघर  :  कया  सूचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 31  1968  को  दिल्‍ली  ate  कलकत्ता  में  टेलीफोन

 जाइये  शौर
 इस  योजना  से  भिन्न  श्रेणियों  के  ग्रन्तगंत  टेलीफोनों  के  लिये  oe  कितने  झ्रावेदन-पत्र

 बि चरो धीन  पड़े  थे  शर  इन  नगरों  में  इन  दोनों  श्रेणियों  के  लिये  झौसतन  कितने  समय  तक

 फोन  के  लिये  प्रतीक्षा  करनी  पढ़ती  है  ;  कौर
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 प्रतीक्षा  सूचियों  को  घटाने  तथा  औसतन  प्रतीक्षा  अवधि  को  कम  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग
 में  राज्य  मंत्री  :

 (i)  प्रतीक्षा  सूची

 rreta  रोसा च
 झपना  ला नाचन  tet  डरपना  टेलीफोन  योजना  से  इतर

 बम्बई  59,040

 दिल्ली  4,763  51,423

 90,878 कलकत्ता  6,521

 में  सामान्य  बग  की  कोई  प्रतीक्षा  सूची  नहीं  रखी  गई  थी  ।

 (ii)  औसत  प्रतीक्षा  wafer

 झपना  टेलीफोन  योजना  टेलीफोन  योजना  से  इतर

 c
 बम्बई  4  aq  1 a  aq दीद

 दिल्ली  8  महीने  8  ag

 कलकत्ता  24  ay  8  ay

 क
 1969-74  की  श्रीधर  के  दौरान  उपलब्ध  सामग्री  द्  र  दि aortsr  साधनों  से  उक्त  नगरों

 में  से  प्रत्येक  में  लगभग  60,000  लाइनों  की  एक्सचेंज  क्षमता  कौर  बढ़ा  दी  जाएगी  प्रौर

 दिल्‍ली  att  कलकत्ता  में  औसत  प्रतीक्षा  अवधि  क्रमशः  लगभग  5,  6  भ्र ौर  7  ag  हो  जाने  की

 संभावना  है  ।

 Ban  on  Preparation  of  *ए॥00०४४'*  and  Extraction  of  Cream

 8320.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Shri  Narasimha  Rao  :

 Shri  Muhammad  Sherief  :  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  preparation  of  ‘‘Khoya’’  and  the  extraction  of
 cream

 from  milk  has  been  banned  in  Delhi  and  near  about  districts  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (c)  whether  any  delegation  of  milk-vendors  has  met  him  in  this  connection  ;  and

 (d)  if  so,  the  reactio:  of  Government  in  regard  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Restriction  on  manufacture  of  milk  products  including  khoya  and  cream  has
 been  found  necessary  during  the  Summer  months  for  maintaining  supply  of  milk  in  the  areas
 covered  by  Delhi,  Meerut  and  Bulandshahr  Milk  and  Milk  Products  Control  Order,  1969.

 (c)  Yes,  Sir,

 (d)  Government  have  decided  that,  in  the  larger  public  interest,  the  prohibition  on  the
 manufacture  of  khoya  and  cream  etc.  will  continue  to  operate  during  the  period  15th  April,
 1969  to  14  July,  1969,  as  mentioned  in  the  Control  Order.
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 रल

 झा हार  alt  बटरਂ  का  उत्पादन

 8321.  थी  fao  तरवीहा  राव  ry  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  ग्राह मार  ale  बटर

 जो  बहुत  अधिक  पौष्टिक  पदार्थ  बताये  जाते  हैं  बनाना  आरम्भ  किया  है

 यदि  at,  तो  खाद्य  पदार्थों  में  क्या-क्या  तत्व  हैं  झ्र  कया  इनका  उत्पादन

 प्राकार  पर  आरम्भ  हो  गया  है  ;  कौर

 क्या  स्कूलों  के  बच्चों  को  ये  पदार्थ  मुफ्त  बांटने  का  कोई  प्रस्ताव  है  शरर  यदि  नहीं

 लो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रस्तासाहिब

 :  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  केवल  बालाहार  बनाने  का  कार्य  हाथ  में  लिया  था  ।  मूंग

 फली  का  मक्खन  arg  विभाग  हारा  बनाया  जा  रहा

 बालाहार  में  गेहूँ  का  खाने  योग्य  मूंगफली  का  घाटा  कौर  सपरेटा  दुग्धचुर्ण  होता

 इसमें  आवश्यक  खनिज  cart  शरीर  स्वादिष्ट  बनाने  वाले  तत्व  जाते  हैं  ।

 फिलहाल  बालाहार  का  उत्पादन  केवल  बच्चों  के  भोजन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  लिये  किया  जा  रहा

 है  न  कि  वाणिज्यिक  अधार  पर  ।

 मू  गफली  के  weer  को  कुछ  विटामिन  मिलाकर  सू  गाली  की  गिरी  से  तैयार  किया  जाता

 उपभोक्ताओं  की  प्रतिक्रिया  जानने  के  लिये  फिलहाल  मू  गाली  के  मक्खन  का  उत्पादन  कभी

 घ-वाणिज्यिक  आधार  पर  चालू  किया  गया  है  |

 बाला हार  को  केयर  भोजन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  झन्तगंत
 स्कूल

 के  बच्चों
 में  मुफ्त

 बाटा  जा  रहा  है  ।  मुग़न्नी  से  बने  मक्खन  को  स्कूल  के  बच्चों  में  मुफ्त  बांटने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहा

 Publications  Brought  out  in  Hindi

 8322  Shri  Atam  Das  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 state :

 (a)  the  number  of  publications  brought  out  by  the  Ministry  only  in  English  during
 the  last  three  years ;  and

 (b)  the  action  being  taken  to  publish  them  in  Hindi  also  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Information

 Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  {a)  and  (b)  is  being  collec-
 ted  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha

 उत्तर  प्रवेश  में  मोनो  की  faa

 3.  राम  बुरा  शो  चंगलरापा

 att  नीरज  भास्कर  श्री  रा०  कठ

 श्री  य्ावन्त  सिह  षडाया ज  :
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 पा  करेंगे  कि बया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को

 व  1  यह  सच  है  कि  उत्तरप्रदेश  की  चीनी  बनाने  की  सभी  71  मिलों  के  मालिकों  ने

 केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  चीनी  के  मुल्यों  में  निरन्तर  कमी  के  कारण  होंने  व।ली

 हानि  से  इस  उद्योग  को  बचाया  जाये  ;

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  शौर

 राज्य  की  चीनी  बनाने  की  मिलों  को  किस  प्रकार  सहा
 याय्नपद्

 देने  का  सरकार  का

 विचार है
 ?

 खाद्य  कृषि  सामुदायिक  विकास  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  जी  हां

 att  प्रश्न  ही  नहीं  उठते

 मगर  को  बेल  उगाना

 8325.  tt  बजाज  सिह  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सर क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दक्षिण  भारत  तथा  उत्तर  चाह  में  भी  अंगूर  को  बेल

 भ्रंगुर  वाटिका  लगाने  में  सफलता  मिली  है  ;  शरीर

 यदि  तो  बाजार  में  aye  उपलब्ध  करने  के  अतिरिक्त  इन  अंगूर-वाटिकाश्ों  से  पूरा

 लाभ  प्राप्त  करन  के  लिये  सरकार  ने  श्र  क्या  योजनाएं  बनाई  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रत्नाताहिब

 :  (  पूछी  गई  जानकारी  राज्य  सरकारों  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त

 होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 फसल  काटने  के  यंत्रों  तथा  कृषि  सम्बन्धी  मशीनों  का  श्रायात

 8326.  भी  go  go  तापडिया  थी  नि०  भास्कर

 at  चंग लरा या  ना पड  श्री  हिम्मत  सिहुला
 :

 श्री  रा०  बुझा

 क्या  छाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1969-70  के  लिये  फसल  काटने  के  ट्रैक्टरों  तथा  कृषि

 संबंधी  महीनों  के  झायात  की  मंजरी
 दें  दी

 है

 यदि  हां  तो  प्रत्येक  crit  के  कितने  यंत्रीकृत  कृषि  औजारों  का  प्रख्यात  किया  जायेगा

 कौर  इन  ऑआजारों  का  किन  देशों  से  आयात  किया  जायेगा  ate  प्रत्येक  का  कितना-कितना  aaa

 किया  जायेगा ;  शर

 उनका  mara  करने  के  लिए कितनी  विदेशी  मुद्रा  खच  की
 जायेगी

 गौर  उनमें  से

 कितने  आयात  का  रुपये  में  भुगतान  किया  जायेगा  ?

 0



 11  .189  1  उत्तर

 सामुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अझन्नासाहिब

 :  से  वर्ष  1969-70  में  फसल  काटने  के  ट्रैक्टरों  att  ara  कृषि  श्रौज्ञारों

 के  आयात  के  लिये  एक  कार्यक्रम  सरकार  के  विचाराधीन है  ।  फिर  भी  निम्नलिखित  कृषि  औजारों

 के  रायात  की मंजूरो  1968-69  के  कार्यक्रम  के  ग्रनुसार  दी  गई  ।  इन  में  से  अधिकाँश  औजारों  की

 1969-70  में  प्राप्ति  की  आशा है  ।

 का  ताम  संख्या  जो  आयात  की  जायेगी  विदेशी  मुद्रा

 रु०  में  )

 ट्रक्टर  अतिरिक्त  भागों  ate  कलपुर्जों  सहित  |

 रूस  6500  426.08  बीमा  ate

 चेकोस्लोवाकिया वा  किया  5000  461.85  धोबी ०)

 रूमानिया  500  85.25  कौर

 पूर्वी  जमनी  3000  397.50  ae  भाड़ा )

 शक्ति  अतिरिक्त  पुर्जों  सहित  |

 '  जापान  1000  38.50

 श्रमिक का  212  2.58

 छोटे  ट्रेक्टर  भी  शामिल

 संगम  फसल  काटने  के  यन्त्र  अतिरिक्त  पुर्जों  सहित  ;

 12  10.00

 पूर्वी  जमनी  x12  @  10.00

 परिश्रमी
 जम  नी  25 @  18.56

 26  3.15 डेनमार्क

 जापान  1

 फसल  काटने  कौर  बाँधने  के  यंत्र  |

 10  0.48
 इटली

 सूखा  चारा  रेकस  alt  उसे  बांधने  के  यंत्र

 परिश्रमी  जमाने

 ant  age  करनी  है

 (@)  इनमें  फसल  काटने  के  दो  संगम  यंत्र  भी  हैं  जो  परीक्षणों  निशुल्क  प्राप्त  होंगे  ।

 परीक्षार्थी  निशुल्क  प्राप्त  किये  जायेगे  ।

 (x)  रुपये  के
 भुगतान

 द्वारा  आयात  किये  जाने  वाले  देश  ।

 87



 Written
 Answers  My

 1,  1969

 उर्वरकों  का  आयात

 8327.  श्री  सु०  Fo  तापाड़िया  :

 ait  हिम्मत  सिक्का  :

 era  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उर्वरकों  के  प्रख्यात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  कोई  मंजूरी  दी  है  ;

 यदि  ai,  तो  कितनी  ode  उसमें  कितनी  मात्रा  में  उर्वरकों  का  आयात  किया  जायेगा

 र  वह  क्रीन-किन  देशों  से  किया  जायेगा  प्रत्येक  देश  से  किस-किस  प्रकार  के  उर्वरकों  का

 sara  किया  जायेगा  ;  अ्रौर

 पी०  एल०  480  के  अ्न्तगंत  azar  रुपये  में  भुगतान  करने  वाले  देशों  से  कितने  वें

 रनों  का  निर्यात  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ate  किस-किस  प्रकार  के  उर्वरकों  का  आयात  कियां

 जायेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भन्ना

 साहिब  :  (=)  जी  हां  ।

 (@)  1969-70  में  उर्वरकों  की  निम्नलिखित  मात्रा  के  श्रावित  का  भुगतान
 करने  के  लिय

 सरकार  ने  197.85  करोड़  रुपये  नियत  किये  हैं  :

 नाइट्रोजन  11  लाख  मीटरी  टन

 पी०  W105  2  लाख  मीटरी  टन

 को  2  लाख  मीटरी  टन

 फिर  भी  आयात  की  जाने  वाली  उर्वरकों  घी  वास्तविक  मात्रा  सम्बन्धित  विदेशों  में  आवश्यक

 किस्मों  की  उब  रनों  की  उपलब्धि  अर  वहाँ  उनके  विद्यमान  मूल्य  के  औचित्य  पर  निभंर  करता है
 |

 इन  परिस्थितियों  में  विशेष  किस्म  की  रायात  होने  वाली  उवंरक  की  ठीक  मात्रा  बताना  संभव  नहीं

 उर्वरकों
 का  aaa  युरोप  के  पूर्वी  देशों  अमेरिका  प्रीर

 परिश्रमी  यूरोप  के  देश  भी  सम्मिलित  से  होने  की  संभावना  है  ।

 पी०एल०  480  के  अधीन  किसी  sata  का  aaa  नहीं  होता  ।  परिवर्तित  रुपय

 की  प्रदाय गी  से  व्यापार  योजना  उपबन्धों  के  अधीन  निम्नलिखित  उर्वरकों  को  खरीद  के  लिये  पूर्व

 यूरोपीय  देशों  के  साथ  समझौतों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  रै  |

 ब्च्  190,000  मी०  टन  सल्फेट  ग्राफ  अमोनिया

 60,000  मी ०  टन  यूरिया

 90,000  मौ ०  टन  ।  संभरणाकर्ताप्रों  को  15,000  मीटरी  टन

 प्रतिष्ठित  यूरिया  सप्लाई  करने  की  छूट  होगी  ।

 रूमानिया  25,000  मी०  टन

 बलगे  रिया  117,000  मी०  टन

 हंगरी  18,000,  20,000  मी०
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 जहाँ  तक  पोटासपुरक  उर्वरकों  की  प्राप्ति  का  सम्बन्ध  रूस  दौर  पूर्वी  जमाने  के  साथ

 बात-चीत  की  जा  रही  है  ।

 छोटे  किसनों  को  छोटे  किटों  को  सप्लाई

 8328.  sft  go  कु०  तापडिया  :  थी  तुलसीदास  बासप्पा  :

 पी  दी०  उठ  फार्मा : श्री  मुहम्मद  दारो  :

 छी  वि०  नरसिम्हा  राव  .

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  देना  में  छोटे  किसानों  को  छोटे  किट  सप्लाई  करने  की  कोई  योजना  जिसमें

 कीटनाशक  औषघियां  कौर  उन्हें  प्रयोग  में  लाने  के  तरीकों  की  एक  पुस्तिका  कौर

 यदि  तो  इस  योजना  का  मोटा  ब्यौरा  क्या  है  कौर  इस  प्रयोजन के  लिये  प्रत्येक

 राज्य  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्र  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झन्ना साहिब हि

 :  इस  समय  इस  प्रकार  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  परन्तु  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 नई  दिल्‍ली  की  राष्ट्रीय  प्रदश  कार्यशाला  में  8  शभ्रप्रेल  से  10  1969  प्रशिक्षण

 कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  वाले  छोटे  किसानों  को  किट |  देने  की  योजना  पर  विचार  विमश

 किया  गया  ;  इस  ay  ‘fafa  किटों  की  उपयोगिता  की  जांच  करने  के  लिये  चावल  के  उत्पादन  में

 aq  रायपुर  तथा  सम्बलपुर  जिलों  जोडें  फाउन्डेशन  द्वारा  दिये

 जाने  बाले  छः  ‘fafa  किटों  की  उपयोगिता  का  परीक्षण  किया  जायेगा  |

 sea  ही  नहीं  होता  ।

 राज्य काम  निगम

 8329.  sit  सु०  कु०  कापड़िया :  भी
 हिम्मत

 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  att  निगम  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  कितने  वर्तमान  राज्य  ort  निगम  के  भ्रमों  लाये  जायेंगे  ate  उसके

 प्रधान  कितने  तथा  किन-किन  स्थानों  पर  नये  फार्म  स्थापित  किये  जायेंगे  ;  sik

 इस  निगम  के  कार्यक्रम  को  मोटे  तौर  पर  रूपरेखा  कया  है  कौर  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों

 तथा  wea  सम्बन्धित  लोगों  द्वारा  इसमें  किस  प्रकार  पूजी  लगायी  जायेगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भम्नासाहिब

 :  से  जी  हां  ।  फार्म  की  स्थापना  सूरतगढ़  जिसपर

 हिसार  जालंधर  रायपुर  में  स्थापित  हुए  तथा  केरल  में

 स्थापित  किये  जाने  वाले  फार्मों  के  कार्य  का  संचालन  करने  के  लिए  की  जा  रही  है  ।  निगम  का

 मुख्य  कार्य  वाली  बागान  तिलहनों  तथा  सब्जियों  में  बीजों  का

 दन  करना  होगा  |  निगम  गेर  सरकारी  पार्टियों  से  कार्य  की
 प्री  लागत  लेकर  उनकी  भूमि  के  विकास

 $9



 Written  Answers  May  1;-  1969

 का  कार्य  भी  करेगी  ।  निगम  की  अघिकृत  पूजी  7  करोड़  होगी  ।  चुकती  पूजी  3  करोड़  रु०
 होगी

 जिसमें  लगभग  दो  करोड़  रु०  फार्मों  की  मौजूदा  सम्पत्ति  भी  सम्मिलित  होगी  ।  निगम  के  लिये

 पूँजी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाएगी  |

 दुबे  इन  कार्यक्रम

 8330.  श्री  शिवचन्द्र  भा  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  19  1969  को  8-35  म-कप  पर  इन

 कार्यक्रम  में  लोक  सभा  में  वैदेशिक  व्यापार  तथा  पूर्ति  पर  वाद  विवाद  का  प्रसारण  करते  हुए  केवल

 कुछ  सदस्यों  के  नाम  तथा  भाषण  ही  विस्तार  से  दिये  गये  जबकि  विदेशी  सदस्यों  के  नामों  तथा

 भाषणों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  विशेषकर  जब  कि  10  मिनट  के  इस  कार्यक्रम  में

 केवल  लोक  सभा  के  वाद  विवाद  का  ही  प्रसारण  किया  जाता  है  ;

 क्या  सरकार  की  इस  बारे  में  कोई  समान  नीति  है  झोर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या है  ;  झ्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  |

 सुचना  श्योर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  क  :

 पाओ ७७५,
 नहीं  ।  चर्चा  में  जिन  20  संसद  सदस्यों  ने  महोदय  को  छोड़  भाग  उनमें

 से  9  सदस्यों  के  नाम  ग्रंग्रेजी  की  कमेंट्री  इन  पार्लियामेंट  मं  लिए  गए  ।  उनमें  से  5  सदस्य

 विरोधी  दलों  के  तथा  निर्दलीय  सदस्य  थे  ।  हिन्दी  कमेंट्री  संसद  समीक्षाਂ  में  14  सदस्यों  के

 जिनमें  6  विरोधी  दलों  के  तथा  निर्दलीय  लिए  गए  ।

 wa  नहीं  उठता  ।

 हाँ  ;  इन  पार्लियामेंट  तथा  समीक्षाਂ  कार्यक्रमों  के  बारे  में  स्क्रिप्ट

 लेखकों  के  लिये  सामान्य  मा गंद शंक  बातों  के  बारे  में  नोट  की  एक  प्रति  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  गई

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  989/69]

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 स्विटजरलैंड  के  कृषि  विशेषज्ञों  का
 संथाल

 परगना  क्षत्र  का  दौरा

 833  1.  श्री  मराठी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  स्विटजरलैंड  के  कृषि  fades  50  गाँवों  के  किसानों  को  कृषि  उत्पा
 दन  बढ़ाने  तथा  सुघारने  के  लिए  अनुदेश  देने  हेतु  बिहार  के  संथाल  परगना  जिले  में  बोरीजोश्रा  खण्ड

 का  दौरा  करेंगे  ;  कौर

 (a)  यदि  तो  इस  किये  क्रम  का  ब्यौरा  क्या
 है

 ?
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 खास  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रखना  हित

 कोई  भी  ऐसे  विशेषज्ञ  किसी  भी  विदेशी  सहायता  योजना  के  wats  सरकारी  स्तर

 पर  नहीं  जा  रहे  हैं  ।  इस  मन्त्रालय  को  किसी  ऐसे  गैर-सरकारी  संगठनकी  जानकारी  नहीं  है  जो  कि

 स्विटजरलैंड  के  किसी  गैर  सरकारी  संगठन  से  ऐसी  सहायता  प्राप्त  कर  रहा  है  ।

 (1)  प्रदान  ही  नहीं  होता  ।

 Sanctioning  of  Telephone  Connections  in  New  Delhi

 8332.  Shri  Chandra  Shekhar  Singh;  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  and  Communications  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question

 No.  6732  on  the  17th  April,  1969  regarding  the  sanctioning  of  Telephone  connection  and  to

 state  :

 (a)  whether  demand  notes  have  since  been  sent  to  those  persons  who  have  been  sanc-
 tioned  telephones  ;

 (b)  the  number  of  demand  notes  which  have  not  so  far  been  sent  for  the  connections
 sanctioned  for  Malviya  Nagar,  New  Delhi  ;  and

 (c)  the  date  by  which  these  demand  notes  are  likely  to  be  sent  गु

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  Yes,  except  in  cases  where  spare
 cables  are  not  available.

 (b)  44.

 (c)  The  demand  notes  will  be  issued  after  the  cables  are  laid.  The  cable  work  is

 already  in  hand  and  is  likely  to  be  completed  in  about  two  months’  time.

 Transfer  of  Registered  Cases  from  Tis  Hazari  Telephone  Exchange  to
 Delhi  Gate  Exchange

 8333.  Shri  Chandra  Shekhar  Singh  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  and  Communications  be  pleased  to  state  :
 *  (8)  the  number  of  cases  registered  in  the  Tis  Hazari  Telephone  Exchange,  Delhi  which

 have  been  transferred  to  the  Delhi  Gate  Telephone  exchange  or  to  some  other  exchange  :

 (b)  whether  the  concerned  persons  were  informed  of  the  new  registration  numbers

 (६)  if  not,  the  reasons  therefor  ;  and

 (d)  where  the  said  persons  would  96  informed  of  their  new
 numbers

 now  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  OYT=666

 Non-OYT=2550

 (0)  No.

 (c)  This  was  not  necessary  as  the  old  registration  numbers  hold  good.

 (d)  No.

 ava गा
 जिला  में  श्याम  फैक्टरी  में  डाकघर

 8.334..-  भो  शिवचन्द्र  का  :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्नी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दरभंगा  जिला  बिहार  में  cara  फैक्टरी  डाकघर  में  टेलीफोन  का
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 को

 द
 प्रबन्ध  नहीं  जब  कि  चिरकाल  से  यह  डाक  घर  एक  उप-डाकघर  के  रूप  में  काम  कर  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  वहाँ  पर  टेलीफोन  का  प्रबन्ध  करने  है  ;  भ्र

 (a)  यदि  तो  कब  अर  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सुचना  श्योर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बोर  :

 जी  al  |

 श्याम  फैक्टरी  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  का  मामला  wal  चलाया  गया

 कौर  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  प्रस्ताव  की  अब  जांच  की  जा  रही

 इस  बारे  में  अधीनस्थ  यूनिटों  से  ब्यौरा  मंगाया  गया  है  |

 सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षत्र  के  उद्योगों  सें  कस  चोरियों  st  छ  टनी

 8335.  श्री  शिवचन्द्र  सहा  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1968  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  सरकारी  क्षत्र  के

 उद्योगों  की  तुलना  में  1967  की  अपेक्षा  अधिक  कर्मचारियों  की  छंटनी  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  फिर

 यदि  तो  गर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  पृथक-पृथक  wk

 उद्योगवार  1967  की  भ्र पे क्षा  1968  में  कूल  कितने  व्यक्तियों  की  छंटनी  की  गई  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aaa  का  :  से

 (7)  जहां  तक  केन्द्रीय  क्षेत्र  का  सम्बंध  है  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा

 की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  |

 सिनेमा  कर्मचारियों  को  कम चारो  भविष्य  निधि  के  लाम

 8336,  थी  के०  रसानी  :  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सिनेमा  कमंचारियों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के
 लाम  नहीं  दिये  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं

 क्या  सिनेमा  कर्मचारियों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अघिनियम  के  लाभ  देने  का

 सरकार  का  विचार  है  ;  कौर

 य  प्  or  ay mm  णा  at  hh नका ब  तक  ?
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 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  भागवत का
 :

 जी  नहीं  ।  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952,  31  1961  से  सिनेमा ओं  पर  ay

 कर  दिया  गया  है  ।

 (@)  से  wet  नहीं  उठते  ।

 fast  उद्योग  में  रोजगार  के  बारे  में  i  at

 8337.  श्री  Fo  गोपालन  :  थ्री  उसा नाथ

 थ्री  पृ०  गोपालन  : थ्री  ज्योतिमंय  ag  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह सच  है  कि  फिल्म  उद्योग  में  रोजगार  के  बारे  में  कानून  बनाने  के  जिसके

 प्रारूप  को  इस  प्रयोजन  के  लिये  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  त्रिपक्षीय  समिति  ने  एक  वर्ष  से  भी

 अधिक  समय  पहले  सर्वसम्मति  से  स्वीकार  कर  लिया  सभी  औपचारिकताएं  इस  बीच  पूरी  कर

 ली  गई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इसे  क्रियान्वित  करने  में  विलम्ब  होने  के  कया  कालरा  हैं  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागवत  का  :  कौर

 फिल्म  उद्योग  में  रोजगार  को  नियमित  करने  सम्बन्धी  एक  योजना  का  समशीदा  तैयार  किया

 गया  ale  फरवरी  1966  में  हुए  स्थायी  श्रम  समिति  के  श्रघिवेशन  के  समक्ष  रखा  गया  |

 स्थायी  श्रम  समिति  ने  यह  सिफारि  की  योजना  के  मस्जिदे  पर  विस्तार-पूर्वक  विचार  करने

 a  उपयुक्त  सिफारिशें  करने  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  समिति  स्थापित  की  जानी  सभी

 सम्बन्धित  पक्षों  से  परामर्श  करने  के  बाद  एक  समिति  बनाई  गई  जिसने  1968  में  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  यह  रिपोर्टे  स्थायी  श्रम  समिति  के  सामने  उसके  ana  भ्रधिवेदान  में  रखी

 जायेगी
 ।

 गोशा  में  चीनी  बनाने  के  कारखाने

 8338.  थी  शिकवे  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  गोधरा  के  गर-सरकारी  पक्षों  तथा  सहकारी  समितियों  से  गोझा  में

 चीनी  बनाने  के  कारखाने  लगाने  के  लिए  मंजूरी  हेतु  कोई  झ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पु तंगा ली  शासन  काल  में  भी  वहां  पर  चीनी  बनाने  का

 एक  कारखाना  लगाया  गया  था  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  वहां  के  किसानों  ने  उपजाऊ  भूमि  के  बहुत  बड़े  क्षेत्र

 पर  गन्ने  की  खेती  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ;  कौर

 क्या  गोझा  में  निकट  भविष्य  में  चीनी  बनाने  का  कारखाना  लगाने  के  लिये  agate

 देने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 समुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में
 राज्य

 मन्त्री  भ्ननासाहिद

 B3
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 विदेह  चाव arst  -
 ता :  जी  ्  गोता  में  नये  रखाने  स्थापित  करने  हेतु  लाइसेंस  लेने  के  दो

 आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुये  हैं  ।  एक  ज्वाइंट  स्टाक  ऋरम्मनी  से  प्रौढ़  दूसरा  सहकारी  समिति  से  |

 att  राज्य  सरकार  से  ग्रपेक्षित  सुचना  मांगी  गई  है  ।  फिलहाल  गोधरा  में  कोई

 चीनी  कारखाना  नहीं  है  |

 प्रप्त  हुए  altar  पत्रों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्राकादावाणी  प़्याजों  से  मराठी  कार्यक्रम  का  प्रसारण

 8339.  श्री  शिकरे  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  आका दावा णी  के  पणजी-गोझा  केन्द्र  के
 अधिकारियों

 दवारा  मराठी  के  कार्यक्रमों  के  लिए  पर्याप्त  समय  न  दिये  जाने  के  कारण  गोवा  के  लोगों  में  बहुत

 अ्रसंतोष  है  ;

 क्या  सरकार  ने  मराठी  कार्यक्रमों  के  लिए  50  प्रतिश्त  से  अधिक  समय  देने  कें

 faa  प्राधिकारियों  को  भ्रनुदेश  दिये
 ौर

 क्या  सरकार  का  विचार  म्राकादवाणी  के  पिताजी  केन्द्र  में  काम  करने  वाली  परा मद् दां

 दात्री  समिति  में  परिवर्तन  करने  का  है  ?

 राज्य ७  हि  च  न्य सुचना  ौर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  मन्त्री  ६०  Fo

 मराठी  के  कार्यक्रमों
 को

 जितना  समय  sere  किया  गया  है  उसमें  बृद्धि  करने  के  बारे  में

 झम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  कोंकणी  कार्यक्रमों  के  समय  की  वृद्धि  करने  के  बारे  में  भी  इसी  प्रकार कद

 की  मांग  प्राप्त  हुई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 (7)  पणजी  केन्द्र  के  लिये  इस  समय  कोई  कार्यक्रम  सलाहकार  समिति  नहीं  है  ।  weal

 ही  ऐसी  एक  सलाहकार  समिति  स्थापित  को  जायेगी  ।

 गोझा  में  मल्लाहों  की  हड़ताल

 8340.  श्री  शिकवे  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मनी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Ts क्या  सरकार  को  पता  है  कि  16  1969  से  गोझा  में  नल्ला  हों  ने  हड़ताल  कर

 wet  हैऔर  इसके  फलस्वरूप  वयस्क  लादने  के  काम  में  बहुत  अधिक  बाधा  पड़ी  है  ;

 क्या  मल्लाहों  की  इस  हड़ताल  के  कारण  सरकार  को  पिछले  तीन  महीनों  में  5  करोड़

 की  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हुई  ;

 अय  तक द  च  द
 क्या  लदान  की  गति  क़ौमी  होने  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में

 tara  व्
 पलंग

 न  होने  के
 कारण  मारमागोश्रा  बन्दरगाह  ब  की

 दिया गया  है

 वाले  अनेक  स्टीमर  जहाजों  को  भ्रमण  पत्तनों  की  ate  मोड़
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 उत्तर

 क्या  धन  के  प्रभाव  के  कारण  अनक  खा  मालिकों  ने  अपनी  खानों  से  wife

 से  पूर्णतया  वयस्क  निकालना  बन्द  कर  दिया  है  और  इसके  फलस्वरूप  बड़  पैमाने  पर  मजदूर
 बेरोजगार  हो  गये  हैं  ;  अर

 यदि  तो  मजदूरों  को  शान्ति  करने  तथा  वयस्क  निर्यातकों  की  कठिनाइयों  को

 qt  करन ेके  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  का  श्नाज्ञाद  )  :

 ate  यह  विवाद  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  प्राता  है

 सें  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 चर्चा  पर  निभा  खेती  के  लिए  ग्रसित  उपज  देने  वाली  warn  की  किस्में

 8341.  नीतिराज  सिह  चौधरी :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  वर्षा  पर  निसार  खेती  के  लिए  खाद्यानों  की  अधिक  उपज  देने  बाली  किस्मों  के

 बिकास  के  बारे  में  श्री  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ;  कौर

 देश  में  सिंचित  क्षत्र  के  अनुपात  में  वर्षा  पर  निभा  कितने  क्षेत्र  में  खेती  की  जाती

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 भ्रन्नासा  हित

 :  भारत  में  खेती  के  अधीन  भूमि  का  लगभग  80  प्रतिशत  क्षत्र  वर्षा  पर  निसार  करता

 वर्षा  पर  निभेर  स्थिति  के  अधीन  फसल  उत्पादन  में  सुधार  के  लिये  (1)  प्रतीक

 बढ़ाने  के  लिये  उचित  कामत  तरीकों  के  ate  (i!)  इन  स्थितियों  के  ae  उगाने  के  लिये

 उचित  किस्मों  के  विरासत  पर  भ्र तु संधान  किये  जा  रहे  हैं  ।  इस  दिदा  में  पहले  ही  कुछ  उन्नति  की

 जा  चुकी  है  ।  इस  प्रकार  उदाहरणों  संकर  ज्वार  शर  संकर  बाजरे  का  विकास  किया  गया है  जो

 कि
 झर्सिचित  स्थितियों

 के  अधीन  स्थानीय  किस्मों  से  प्रतीक  उपज  दे  सकते  हैं  ।  गेहूँ  की  कुछ  बीनी

 किस्में  जैसे  कल्यान सोना  वर्षा  पर  fat  खेती  में  भ्रमणी  उपज  देती  है  ।  चांवल  में  भी  मिट्टी  में

 नमी  की  आधार  स्थितियों  में  उगने  उचितता  के  झ्राधार  पर  किस्मों  की  दर  छटनी  की  जा  रही

 दालों  लघुकाय  में  उपज  देने  वाली  हरहर  जेसी  फसलें  जो  कि  वर्षा  पर  निसार

 स्थिति  में  उपज  देती  की  भी  खोज  की  रही  है  ।

 कृषि  आंकड़ो ंके
 प्रकार  पर  1965-66  में  कृषि  के  अन्तरगत  कुल  1358°29  लाख

 हैक्टर  क्षत्र  था  जिसमें  कुछ  ग्र सिंचित  क्षेत्र  1093'88  लाख  हैक्टर  था  जो  कि  कुल  कृषिगत  क्षत्र

 का  80'53  प्रतिद्यात  है  ।  सीमित  क्षत्र  कुल  कृषिगत  क्षत्र  का  19°47  प्रतिष्ठित  है  |

 सघन  भूमि  तथा  जल  सम्बन्धी  स्वेटर

 8342.  श्री  नीति राज  fag  चौधरी  :  पता  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सघन  भूमि  तथा  जन  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  कराने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम

 बनाने  का  सरकार  का  विचार  है
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 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  बिना  कृषि  का  विकास  किस  प्रकार  करने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  ता  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  श्रन्नासाहिब

 :  सम्पूर्ण  देश  में  सधन  मृदा  सर्वेक्षण  ah  जल  सम्बंधी  सर्वक्षण  कराने  के

 लिये  सरकार  का  एक  कार्यक्रम  है  ।

 gar  सर्वेक्षण  केन्द्रीय  स्तर  पर  अ्रखिल  भारतीय  भूमि  उपयोग  मृदा  सर्वेक्षण  संगठन

 द्वारा  अर  राज्य  मृदा  सर्वेक्षण  संगठनों  द्वारा  अपने  अ्रपने  राज्यों  में  किया  जाता है
 झखिल  भारतीय

 भूमि  उपयोग  मृदा  सर्वेक्षण  संगठन  राष्ट्रीय  स्तर  पर  गिट्टियों  का  पारस्परिक
 सम्बध

 स्थापन  कौर  वर्गीकरण  कर  रहा  है  ।  भूमिगत  जल  का  जल  विज्ञान  सम्बंधी  सर्वक्षण  मुख्यतः

 तीय  भू  विज्ञान  सर्वोक्षण  संस्था  ale  सनन्वेषी  नल-कूप  संगठन  द्वारा  किया  गया  है  ।  इनके  प्रयत्नों

 को  बढ़ाने  के  लिय  विभिन्न  राज्य  भी  भूमि  गत  जल  का  सर्वोक्षण  करने  के  लिये  अपने  जल  विज्ञान

 सम्बंधी  सर्वेक्षण  संगठन  स्थापित  कर  रहे  हैं

 कृषि  उत्पादन  के  लिये  सर्वेक्षण  झर  जल  विज्ञान  संबंधी  सर्वेक्षण  के  महत्व  को

 अनुभव  करते  हुये  ही  भारत  सरकार  ने  ग्रावश्यक  संगठनों  की  स्थापना  की  है  |

 विमानों  से
 उर्वरकों

 का  छिड़कना

 8343.  श्री  नीति राज  सिह  चौधरी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  उबर कों  तथा  कीटनाशक  औषधियों  का  प्रयोग  करने  के  लिये

 विमान  द्वारा  समूची  भूमि  पर  इनका  छिड़काव  करना  श्रावक है  ;  कौर

 यदि  तो  यह  कार्य  किस  प्रकार  किया  जायेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासहिब

 :  ate  कीट  नियन्त्रण  के  लिये  फसलों  पर  विमानों  द्वारा  छिड़काव  करना  तथा

 उर्वरकों  का  प्रयोग  काफी  लोकप्रिय  जा  रहा  है  फिर  भी  सभी  फसलों  तथा  सभी  क्षेत्रों  में

 | ग हवाई  छिड़काव  भ्रनुकूल  सिद्ध  नहीं  होता  संसाधनों  की  कमो  ate  विशेषकर  विदेशी  मुद्रा  का

 प्रभाव  भी  इसका  एक  अरन्य  कारण  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धि  तथा  हवा  ई-रसायन  छिड़काव  की  बढ़ती  मांग  तो  दृष्टि  में  रखते

 हुये  सरकारी  तथा  गर  सरकारी  क्षेत्रों  में  बेड़ों  की  संख्या  को  बढ़ाकर  कृषि  उड्डयन  को  घीरे  धीरे

 बढ़ाया  जा  रहा  है  |

 संगीत  तथा  नाटक  प्रमाण  के  निदेशक  के  विरुद्ध  ज्ञापन

 8344.  श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  :  कया  सूचना  भ्र ौर  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को

 करेंगे कि  :

 क्या  I  संगीत  तथा  नाटक  प्रभाग  के  निदेशक  के  विरुद्ध  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  ger
 —_— rerarter  पाए  ber  a

 जिसमें
 उसके  विरुद्ध कुछ  Yee  10.0  4  |  कि  च  |  लगाये  गये  i
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 क्या  इन  म्ररोपों  की  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  किस  स्तर  पर  ;  at

 जांच  प्रतिवेदन  कब  तक  मिलने  की  सम्भावना  है  ?

 सूचना  श्योर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Fo  Fo
 :

 हों  ।

 मामने  में  देख  भाल  की  जा  रही  है  ।

 बेस्ट  पटल  नई  दिल्‍ली  में  दारणाधियों  को  आवंटित  किये  गये  क्वार्टरों  के

 लिये  भूमि

 8345,  थी  सीताराम  केसरी  :  कया  श्रम  थथा  पुनर्वास  मन्त्री  17  1969  के

 भ्र तारांकित  प्रबल  संख्या  6689  के  उत्तर  के  सम्बंध  में  यहुंबताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पटेल  दिल्ली  के  मंजिले  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिये  जिन  गैर-सरकारी

 लोगों  से  रूमी  श्रधिम्रहीत  की  गई  उनको  पुनर्वास  विभाग  द्वारा  कितना  मुआवजा  दिया  गया  था

 att  न्यायलयों  के  areal  के  अनुसार  wa  उनको  कितना  ate  मुआवजा  दिया  जायेगा  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  उच्चतर  न्यायालय  में  एक  कपिल  दायर  की  गई  थी  कौर  यदि

 तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;

 वसूल  की  जाने  वाली  ग्रतिरिक्‍्त  राशि  को  क्वाटर  पाने  वाले  लोगों  तथा  उन

 लोगों  जिन  को  feat  लेखपत्र  पहले  ही  दिये  जा  gh  समान  रूप  से  बांटा  जायेगा  ;  शौर

 कितनों  अतिरिक्त  धनराशि  वसूल  की  जायेगी  ate  इसका  हिसाब  किस  श्राघार  पर

 लगाया  गया  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागवत  भा  :  से

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  alt  यथा  संभव  समय  में  सभा  की  मेज  पर  रख  दी

 जायेगी ।

 किसानों  के  लिये  सिचाई  की  सुविधाओं  उर्वरक  तथा  बीजों  st  व्यवस्था

 8346.  श्री  वेणी  बंकर  बर्मा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किसानों  को  सस्ती  दरों  पर  सिंचाई  की  उर्वरक  तथा  बीज  देने  के

 लिये  क्या  array  की  गई  है  ;  कौर

 इस  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  झ्ननासाहिब

 ए
 >

 :  श्र  एक  विवरण  संलग्न

 169]

 ।  में  रखा  गया  देखिये  ।  संख्या

 एल०  टी  ०  990
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 कृषि  उपज  के  मुल्य

 8347.  श्री  वेणी  शक्ति  फार्मा :  क्या  खाद्य  तथा  कू
 cf  मंत्री [=  जना  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  किसानों  को  कृषि  उपज  का  उचित  मुल्य  दिलाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  है  ;  कौर

 उस  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासाहिब

 कौर  सरकार  की  यह  निश्चित  नीति  रही  है  कि  कृषि  उत्पादों  के  लिये  किसानों

 के
 लिये  एक  उचित  की  मत  सुनिश्चित  की  जाये  ।  इस  अभिप्राय  के  लिये  अपनाये  हुये  मुख्य  उपायों

 में  न्यूनतम  सहायक  प्राप्त  मुल्यों  कौर  अधिप्राप्ति  मूल्यों  निर्धारण  करना  शामिल  है  ।  न्यूनतम

 सहाय्यप्राप्त  मुल्य  उत्पादन  के  लिये  एक  दी घं कालीन  प्रत्याभूत  के  रूप  में  है  ताकि  ग्र त्या धिक

 उत्पादन  के  फलस्वरूप  कीमतों  में  अधिक  गिरावट  होने  के  कारण  उन  की  श्राय  अनुचित  रूप  से  गिरने

 नदी  जाये  ।  कपास  श्रौर  पटसन  के  लिये  न्युनतम  सहाथ्यप्राप्त

 कीमत  कौर  गन्ने  के  लिये  सांविधिक  न्यूनतम  कीमतें  कारखानों  द्वारा  war  की  जाती  हाल

 के  वर्षों  में  बढ़ा  दी  गई  हैं  ।  महत्वपूर्ण  खाद्यान्नों  के  विषय  में  न्युनतम  सहाय्यप्राप्त  कीमतों  के

 भ्र ति रिक्त  वसूली  कीमते  भी  पर  सरकार  वास्तविक रूप  में  खरीददारी  करती  निश्चित  कर

 दी  गई  हैं  ।  वसूली  कीमतें  न्युनतम  सहाय्यप्राप्त  कीमतों  से  ऊंची  होती  हैं  ole  वे  प्रोत्साहन  देती  हैं  ।

 1966-67  कौर  1967-68  के  दौरान  झ्षिप्राप्ति  कीमतें  बढ़ा  दी  गई  थीं  ।  उत्पादन  में  सारवान्‌

 विधि  कौर  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  कार्यक्रम  को  श्रपनानें  के  फलस्वरूप  उत्पाद्यता  में  विधि

 होने  पर  भी  1968-69  कौर  1959-70  के  रबी  विपणन  मौसम  के  लिये  अधिप्राप्ति  कीमतों  के

 उसी  स्तर  को  प्रायः  कर  कायम  रखा  गया  है  ।  इस  के  1968  से  सरकार  ने  अ्रधिप्राप्ति

 मूल्यों  पर  प्राप्त  होने  वाली  खाद्यान्नों  की  सब  मात्रा प्र ों  को  खरीदना  शुरू  कर  दिया  है  ।  इस  नीति

 को  बड़ी  सफलता  मिली  है  क्योंकि  इस  से  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  की  af  करने  के  काय  में  किसानों

 का  उत्साह  बना  रहा  है  ।

 कोयला  खानों  से  कोयले  की  खरीद

 8348.  को  प०  मु०  सईद  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  तथा  घं-सरकारी  सभी  कोयला  करता  प्राधिकारी  केन्द्रीय  सरकार  के

 इस  श्रद्धा  के  निदेशों  का  पालन  कर  रहे  हैं  कि  वे  केवल  उन  कोयला  खानों  से  ही  कोयला
 जो  खानें  संबंधित  श्रम  आयुक्त  से  इस  आशय  के  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करेंगी  कि  उन्होंनें  मंज़ूरी  ats
 की  सिफारिशों  को  पूर्णतः  क्रियान्वित  क्या  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  बिजली  सम् भरण  उपाय  ने  कोयला  खानों  को  ऐसे
 प्रमाण पत्र  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहने  के  बाद  ga  केन्द्रीय  सरकार  के  सितम्बर  1968  के  इस
 maa  के  निदेशों  की  अपेक्षा  करने  का  निर्णय  किया  ह ै;

 राज्य  बिजली  बोड़े  केन्द्रीय  सरकार  के  उपरोक्त  निदेशों  का  पालन  करने  के  लिये
 सहमत हो  गया है  ;  भ्र



 11  विद्या  891  विलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ait

 ध्यान  दिलान

 यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  भा  :

 सरकार  के  निदेशक  को  सम्बन्धित  मंत्रालयों  विभागों  कौर  राज्य  सरकारों  द्वारा  कोयले  के  मुख्य

 सरकारी  उपभोक्ताओं  के  ध्यान  में  ला  दिया  गया  है  ।  वे  सम्बंधित  उपक्रमों  के  भ्रनुदेशों  का  पालन

 सुनिश्चित  कराने  के  लिए  झ्रावश्यक  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  |

 से  मालूम  gore  कि  दिल्‍ली  इलेक्ट्रिसिटी  सप्लाई  अ्रंड रटेकिंग  ने  ऐसे

 विक्रताश्रो  जिन्होंने  कोयला  age  होंडा  की  सिफारिशें  क्रियान्वित  करने  के  प्रमाण-पत्र  प्राप्त

 नहीं  किए  इस  ग्रा घार  पर  ast  दिए  हैं  कि  इस  प्रकार  के  प्रभारी-पत्र  रखने  वाले  विक्  ताशों

 द्वारा  पेश  किया  गया  कोयना  भ्रपेक्षित  कोटि  का  नहीं  था  या  उसकी  उद्घत  कीमतें  afar  थीं  |

 इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 क

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 दक्षिणा  gat  एशियाई  देशों  की  नौसेना  के  सम्बन्ध  में  समान  नीति  के  लिये

 इण्डोनेशिया  का  कथित  श्रामंत्ररण

 Shri  Suraj  Bhan  (Ambala) :  Sir,  I  beg  to  call  the  attention  of  Minister  of  External
 Affairs  to  the  following  matter  of  urgent  Public  importance  and

 request
 that  he  may  make

 a  statement  in  regard  thereto :

 invitation  by  Indonesia  for  common  policy  re-naval  defence  of  South-
 East  Asian  countries  and  reaction  of  Government  of  India

 इण्डोनेशिया  सरकार  A  हिन्द बंदिशें-काय  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  सुरेन्द्रपाल

 महा  सागर  में  समान  नौसैनिक  कार्यवाही  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  कोई  ठीक  प्रस्ताव  नहीं

 भेजा है  ।

 भारत  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  हिन्द  महासागर  के  क्षेत्र  में  किसी  शक्ति  का  हस्तक्षेप

 maa  प्रभुत्व  न  हो  श्र  वह  भविष्य  में  शान्ति  तथा  सहयोग  का  क्षेत्र  बने  ।  हमारा  विश्वास  है  कि

 इंडोनेशिया  सरकार  का  भी  ऐसा  ही  विचार  है  |

 Shri  Suraj  Bhan  India  has  a  large  coastal  area  of  3,500  miles  with  180  ports  anp
 about  300  islands  China  has  an  eye  over  this  area  after  the  exit  of  China  and  she  has  a

 large  raval  power  I  would,  therefore,  like  10  know  whether  apart  from  strengthening  the

 navy  will  you  consider  the  question  of  protecting  the  coastline  with  the  help  of  bombers

 I  would  also  like  to  know  whether  after  the  evacuation  of  Indian  Ocean  by  the  Britishers,
 Government  will  enhance  the  image  of  India  by  mutual  co-operation  with  like-minded

 neighbouring  countries  without  any  interference  from  foreign  powers  and  military  pact
 Will  the  Government  take  effective  steps  for  the  security  of  South-East  Asian  countries  with

 which  is  connected  the  security  of  India  Does  U.S.S.R.’s  changing  attitude  towards

 Pakistan  not  show  her  intention  to  dominate  Indian  Ocean  ?  Will  India  also  increase  the

 limit  of  territorial  waters  just  as  has  been  done  by  U.S.S.R.  aod  Norway  ?

 Will  the  Government  consider  the  proposal  that  the  Indian  Ocean  between  two
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 neighbouring  countries  should  be  declared  common  territorial  waters  of  those  countries  no

 foreign  warship  should  be  tolerated  in  the  area  ?

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :  fea  महासागर  के  बारे  में  हमारी  होती  यह  है  कि  हम  इस  क्षेत्र  में

 कोई  तनाव  नहीं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  यह  क्षेत्र  परमाणु  शास्त्रों  से  मुरत  रहे  कौर  हम  नहीं

 चाहते  कि  इस  क्षेत्र  में  बाहर  का  कोई  देश  इस  क्षेत्र  में  प्रभुत्व  बनाये  ।  इंडोनेशिया  की  नीति  भी

 ऐसी  है  ।  इण्डोनेशिया  के  विदेश  श्री  एडम  मलिक  के  वक्तव्य  से  भी  यही  बात  स्पष्ट

 होती  है  ;

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  Does  the  Government  deem  it  fit  to  take  initiative

 to  seek  the  co-operation  of  the  countries  of  South-East  Asia  in  this  connection  ?  Was  the

 matter  discussed  with  the  Prime  Ministers  attending  the  Commonwealth  Prime  Ministers

 Conference  ?  Did  the  Deputy  Prime  Minister  hold  any  talks  on  this  subject  ?

 aft  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ने  नौसेना  को  शक्तिशाली  बनाने  के  लिये  पर्याप्त

 कार्यवाही  की  है  ।  हम  ब्रिटिश  नौसेना  के  इस  क्षेत्र  से  निकलने  का  स्वागत  करते  कौर  हम  यह

 नहीं  चाहते  कि  कोई  अर  शवित  उसका  स्थान  ले  ।

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani):  U.S.A.,  Britain  and  France  are  deploying
 their  navy  in  Indian  Ocean.  Have  the  Government  asked  those  countries  to  vacate

 Indian  Ocean  and  if  not,  reasons  therefor ?  We  should  seek  the  co-operation  of  other

 -ountries  of  Indian  Ocean  so  that  no  other  nation  can  move  its  ships  without  permission
 irom  the  countries  of  this  area  ?

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :  कुछ  बड़ी  शक्तियां  अपने  फौजी  तथा  नौसैनिक  aes  स्थापित  करना

 चाहते  हैं  परन्तु  हम  इस  विचार  के  विरुद्ध  हैं  सम्बन्ध  में  हमने  अपने  पड़ौसी  देशों  से  भी

 चीत
 की  है  अर  उनमें  से  अधिकांश  के  विचार  भी  यही  हैं  ।

 श्री  हेम  भारत  की  सुरक्षा  हिन्द  महासागर  की  सुरक्षा  पर  निभर  करती  है  we

 दुर्भाग्य  से  भारत  हिन्द  महासागर  की  सुरक्षा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  इसे  ध्याने  में  रखते  हुए

 क्या  सरकार  दक्षिण  पूर्वी  एशिया  के  समान  विचारों  वाले  देशों  से  हिन्द  महासागर  की  सभी  सुरक्षा

 के  लिए  बातचीत  में  पहल  करने  पर  विचार  करेगी  ate  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  प्रगति  हुई

 है  ?  यदि  श्री  एडम  मलिक  का  प्रस्ताव  सीधा  सरकार  के  पास  नहीं  पहुंचा  तो  क्या  सरकार

 इण्डोनेशिया  से  हमारे  राजदूत  से  बातचीत  करके  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  प्राप्त  करेगी  ताकि  उसकी  जांच

 की  जा  सके  ॥

 at  सुरेन्द्रपाल  सिह  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूँ  कि  इण्डोनेशिया  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हमा  है  ale  न  ही  ऐसी  कोई  सम्भावना  है  ।  इण्डोनेशिया  में  हमारे  राजदूत  ने  सुचना  भेजी

 है  कि  डा०  एडम  मलिक  ने  प्रतिरक्षा  समझौते  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रखा  है  |  वह  केवल  इस  क्षेत्र

 के  देशों  में  इस  उद्देश्य  से  बातचीत  करना  चाहत ेहैं  कि  बड़ी  शक्तियों को  इस  क्षेत्र  से  दूर  रखने  के

 उपायों  का  पता  लगाया  जाये

 हम  साके  सेनिक  समझौतों  के  विरुद्ध  हैं  ।  ग्रसने  तट  तथा  देश  की  सुरक्षा  करने  को  अन्तिम

 जिम्मेदारी  हमारे  ऊपर  है  |
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 aaa  1891  सभा

 पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 —+  ee  wee

 थी  दिनकर  देसाई  :  1970  में  ब्रिटिश  सेवायें  सिंगापुर  से  हटाने  से  स्थान  रिक्त  हो  जायेगा

 तथा  रूस  कौर  भ्रमरी  जैसे  बड़े
 देश  इस  रिक्त  स्थान

 की  पूति  के  लिए  प्रयत्न  कर  रह ेहैं
 ।

 परन्तु

 हम  इस  मामले  में  चुप  ad  हुए  हैं  ।  भारत  को  इस  मामले  में  पहल  करनी  चाहिये  ।  मैं  बारे

 में  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूँ  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  हम  नहीं  चाहते  कि  कोई  अन्य  शक्ति  हिन्द  महासागर  के  क्षेत्र  में

 जाये  |  हम  इसके  लिए  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  के  प्रमा रश् पित  '  लेखे

 frat  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जहांश्रारा  जयपाल
 :

 मैं  डा०

 वो०  के ०  कार  वी०  राव  की  भ्रांत  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखती  हूँ

 (1)  प्रोद्योगिकी  संस्थायें  1961  की  धारा  23  की  उपघारा  (4)  के  अ्रघीन

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  के  वर्ष  1966-67  के  प्रमाणित  लेखे  की  एक

 प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (
 दिक  उपयुक्त  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  विवरण  |  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  eo  974/69]

 दिल्‍ली  मोटर  गाड़ी  नियम

 संसद  राय  तथा  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्रो  (et  मैं  मोटर  गाड़ी

 1939  की  घारा  133  की  उपधारा  (3)  के  प्रधान  दिल्‍ली  मोटर  गाड़ी

 1969  की  एक  प्रति  तथा  म्रंग्रेजी  सभा-पटल  पर  रखता  हैं  जो  दिनांक

 1969  के  दिल्ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  3  34)/68-69  में  प्रकाशित  हए

 में
 रखा  गधा

 ।
 देखिये  संख्या  एल०  टी०  975/69]

 marae  वस्तु  1955  के  aceite  अधिसूचनाएँ

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्तासाहिब

 शिन्दे  :  मैं  झ्रावश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  ala

 लिखित  झ्धघिसूचना थ्रो  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ

 (1)  जी०  Wao  करार  917  तथा  क भ्रग्रेजी  जो  दिनांक  1  1969

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  10  1966

 की  झ्र धि सुचना  संख्या  जी  ०  एस०  कार  914  में  एक  संशोधन  किया  गया  |

 2)  मेरठ  तथा  दुग्ध  तथा  दुग्ध  उत्पाद  नियन्त्रण  1969  जो

 दिनांक  1  मान  1969  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिक  चना  संख्या  एस०  ो ०  835

 में  प्रकाशित  ह  था ॥
 में  रखा  |  देखिये  संख्या  एल०  टी ०

 976/69]
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 ध्रुमिर  भारतीय  सेवा  में
 अधिनियम

 के  ध्यान
 अधिसूचनाएँ

 बेशक-काय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुरेन्द्रपाल  मैं  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  की

 की  कौर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  :

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवायें  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के

 gaia  निम्नलिखित  झ्धिसूचनाश्रों  की  एक-एक  प्रति  :

 भारतीय  पुलिस  सेवा  पहला  संशोधन  1969  जो  दिनांक

 19  1969  के  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०

 Ato  975  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  संशोधन  1969  जो  दिनांक  19

 1969  के  भारत  के  राज प्रश्न  में  प्रशिक्षु चना  संख्या  जी०  एस०  ग्राम  976

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  rats

 977/69]

 (2)  दिल्‍ली  पंचायत  1954  की  घारा  102  की  उपधारा  (3)  के

 अधीन  दिल्‍ली  पंचायत  राज  1968  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  6  1969  के  दिल्ली  राजपत्र  में

 प्र घि सूचना  संख्या  एफ०  26  (4)  पंच/इलेक/68  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 उपर्युक्त  अधिसूचना  को  सभा-पटल  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |  में

 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  978/69]

 भारत  सरकार  हारा  श्कील
 1969

 में  लिये  गये  बाजार  ऋण  के  परिणाम  बताने  वाला

 विवरण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  बी
 ०  मैं  भारत  सरकार  द्वारा

 1969  में  लिये  गये  बाज़ार  ऋणी  के  परिणाम  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखता  हूँ  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  979/69]

 भारतीय  दण्ड  संहिता  )
 विधेयक

 INDIAN  PENAL  CODE  (AMENDMENT)  BILL

 प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन

 थ्री  तैन्ने  विश्वनाथन  :  मैं  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  at  संशोधन  करने  तथा  तदानुष॑गिक
 विषयों  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  सम्बन्धी
 प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 प्रवर  समिति  के  समक्ष  ज्ञापन  भावी

 भो  तेन ने टि  विश्वनाथन  :  मैं  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  आगे  संशोधन  तथा
 तदानुष॑गिक

 !
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 विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  usa  सभा  में  पास  किये  गये  रूप  सम्बन्धी  प्रवर

 समिति  के  समक्ष  दिये  गये  साक्ष्य  की  एक  प्रति  सभापटल  पर  रखता  हूं  ।

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन  मैं  भारती य  दण्ड  संहिता  में  आगे  संशोधन  करने  तथा  तदानुषं॑गिक

 विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  सम्बन्धी

 प्रवर  समिति  को  प्राप्त  ज्ञापनों  की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  |

 नान  धाय

 अ्रावस्यक  सेवायें  बनाये  रखना  अधिनियम  आदि  के  निरसन  के

 बारे  में  याचिका

 PETITION  :  REPEAT  OF  ESSENTIAL  SERVICE  MAINTENANCE  ACT,  ETC.

 et  श्रीपद  मत  डांगे  :  मैं  झ्रावइ्यक  सेवाएं  बना  रखने  के  1968  के

 संघों  की  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  मामलों  के  वापस  लिये  जाने  तथा  शभ्रावश्यकता  पर

 रित  न्युनतम  मजूरी  दिये  जाने  प्राणी  के  बारे  में  नई  दिल्‍ली  के  साहनी  जगदीश  to  एस०

 चौहान  तथा  अन्य  व्यक्तियों  की  एक  याचिका  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 सभा  का  कायें

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसद-कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परि  वहन  मंत्री  (att  :  मई  1969

 से  होने  वाले  सप्ताह  के  लिये  सरकारी  कार्य  इस  प्रकार  होगा  —

 (1)  वित्त  1969

 खण्ड वार  विचार  तथा  पास

 (2)  कम्पनी  1968

 तथा  पास

 (3)  सम्पदा  शुल्क  संशोधन  1969

 तथा  पास

 (4)  जन्म  तथा  मृत्यु  रजिस्ट्रीकरण  1968,  राज्य  सभा  द्वारा  पास

 किये  गये  रूप  में  ।.

 खण्ड बार  बिचार  तथा  पास

 (5)  संघ  राज्य  क्षेत्र  तथा  कार्यपालिक  कृत्यों  का
 प्रतीक

 1968,  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में

 तथा  पास
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 (6)  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  प्रारूप  पर  चर्चा  बुधवार
 7  1968  को

 प्रश्नों  के  निबटाये  जाने  के  पहचान  आरम्भ  की  जायेगी  ।

 2.  नियत  किये  जा  चुके  कार्यक्रम  के  श्री  नाथ  पाई  के  संविधान

 1967  पर  at  विचार  6  1969  को  4  बजे  म०  To  पर  आरम्भ

 किया  जायेगा  ।

 meat  महोदय  :  उन्होंने  वही  पढ़ा  है  जोकि  कल  कार्येमन्त्रया  समिति  ने  निर्णय  किया  है  ।

 यदि  उसमें  किसी  परिवर्तन  की  आवश्यकता  है  तो  हम  पुनः  बैठक  बुला  सकते  हैं  ।  मैं

 अभी  खड़ा  garg  !  यह  श्री  रघुरमैया  का  निशंक  नहीं  है  ।  यह  समिति  का  निर्णय  है  |

 श्री  हेम  बरू  हम  चाहते  हैं  कि  वह  अपने  वक्तव्य  को  पढ़  दें  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  इसे  पढ़ने  को  कह  सकता  हूँ  ।  परन्तु  मेरे  विचार
 जब

 यह

 श्रावक  नहीं  है  |

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  आज  1  मई  है  ।  or  लाखों  की  संख्या  में  मजदूर  एक  याचिका

 संसद
 को प्रस्तुत  करने  के  लिये  यहां  जाये  हूँ  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  सरकार  144  को  हटा  दे

 ताकि  वे  संसद  भवन  के  समीप  हराकर  याचिका  दे  सकें  |

 काय  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 पतोसदां  प्रतिवेदन

 संसद-किये  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 ag  सभा  कार्य  मन्त्रणा  समिति  के  पैतिसवाँ  प्रतिवेदन  से  जो  20  1969

 को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 भ्रच्चक्ष  मोदी थ
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar

 ag  सभा  कार  मंत्रणा  समिति  के  तैंतीसवें  प्रतिवेदन  से  जो  30  1969

 को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  हैं  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 ee

 faa  विधेयक  जारी

 FINANCE

 अघ्यक्ष  महोदय :
 सर्र  हम  खण्डवार  चर्चा  areca  करेंगे  ।  हम  खण्ड  संख्या  2  को  लेंगे  ।

 al  मो ०  रू०  मसानी  :  इस  खंड  पर  मेरे  संशोधन  संख्या  158  कौर  159

 Shri  Shiva  Chandra  Jha  (Madhubani)  :  Sir,  rise  on  a  point  of  order.  Sir,  there
 is  a  disparity,  I  want  to  bring  it  to  your  notice  and  to  the  notice  of  the  House.  Some
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 a वित्त  विधेयक
 —

 जारी

 amendments  have  been  circulated.  Some  of  them  are  from  Shri  Morarji  Desai  but  the
 amendments  circulated  by  the  Lok  Sabha  Secretariat  are  somewhat  different.  This  should
 be  clarified.  Then  there  is  difference  in  page  numbers  of  the  two.

 भी  भो ०  रू०  मसानी  :  मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  158  अर  159  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।  इन

 दो  संशोधनों  का  सम्बन्ध  उन  फर्मों  से  है  जिनके  बारे  में  झ्रायकर  की  दरों  को  परिवर्तित  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  खंड  2  के  द्वारा  करों  को  लगाने  का  अधिकार  प्राप्त  किया  जा  रहा  प्रथम  तो

 10,000  रुपये  तक  के  are  वर्ग  पर  कर  नहीं  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।  इससे  निम्न  वग  पर  बोझ

 बढ़  जायेगा  |  दूसरे  जिनकी  राय  15,000  रुपये  से  20,000  रुपये  बारिक  भराय  है  उसके  बारे  में

 3  प्रतिशत  शभ्रतिरिकत  कर  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सभा  को  विदित  है  कि  आय  वाले  वर्ग  को  सरकार  की  श्रमिक  नीति  का  सबसे

 बड़ा  शिकार  होना  पड़ा  है  ।  गत  दस  वर्षों  में  महंगाई  बहुत  बढ़  गई  बड़े  खेद  की  बात  है  कि

 सरकार  ने  इस  वर्ग  पर  कर  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया  यह  अनुचित  है  ।  इससे  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  इस  वृद्धि  के  लिए  कोई  औचित्य  नहीं है
 ।

 हम  इसका  विरोध  करते  हैं  ।

 दूसरी  वृद्धि  रजिस्टर  फर्मों  के  बारे  में  की  जा  रही  है  ।  पहले  ही  फर्मों  को  बहुत  कर  देना

 पड़ता  है  ।  श्रब  उनसे  झ्र ौर  अधिक  कर  लेने  का  प्रस्ताव  है  ।  श्रबन  एक  फर्म  जिसको  800  रुपये

 प्रतिमास  प्राय  होती  है  उसे  दोहरा  कर  देना  होगा  ।  इसी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैंने  सभा  का  इस

 भोर  ध्यान  दिलाया है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  Sir,  I  support  the  amendments  moved  by  Shri
 Masani.  They  have  taken  into  consideration  Property  tax  and  Income  tax  together.
 Income  tax  is  connected  with  our  day  to  day  expenses  but  property  is  a  permanent  asset.
 These  two  taxes  should  not  be  taken  together.  I  want  that  middle  income  group  should
 be  given  some  relief.  This  group  is  already  very  much  burdened.

 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  संशोधन  रखे  हैं  मैं  उन्हें  भ्र वसर  देना  चाहता

 श्री  मसानी  ate  वेरी शंकर  शर्मा  ने  इस  खंड  पर  संशोधन  दिये  यदि  सभी  दल  सभी

 संशोधनों  पर  बोलता  चाहेंगे  तो  हम  निश्चित  समय  तक  यह  चर्चा  पूरी  नहीं  कर  पायेंगे  ।  हमें

 समय  का  ध्यानਂ  रखते  हुए  चलना  चाहिए  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi-Sadar)  :  Sir,  I  support  the  amendments  moved  by
 Shri  Masani.  Instead  of  giving  relief  to  middle  income  group  they  want  to  enhance  income
 tax  on  them.  It  will It  is  not  proper.  Then  they  have  increased  tax  on  registered  firms.
 not  yield  much  income  to  Government.

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  इस  खंड  पर  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधनों  के  प्र भि प्राय  को  समय

 नहीं  पांया  ।  मैं  इन्हें  स्वीकार  नहीं  करता  |

 भी  मी ०  रू०  मसानी  :  मैं  इन  संशोधन  पर  बल  नहीं  दे  रहा  हूँ  ।

 संशोधन  सभा  की  श्रुति  से  वापिस  लिये  गये

 ब
 The  ame  Rdments  were,  by  leave,  withdrawn,
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 अध्यक्ष  महोदय :  यह  है

 खंड  दो  विधेयक  का  aia  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  दो  विधेयक  में  जोड़  faa  गया

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 इसके  पश्चात्  लीक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  दो  बजे  स०  प०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  clock.

 लोक-समा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्  2.06  बजे  Ao  प्‌०  पर  पु  समवेत  at
 |

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  Six  minutes  paSt  Fourteen
 of  the  clock.

 वासुदेवन  नायर  पोठासीन  हुए |

 {Shri
 Vasudevan  Nair  in  the  Chair]

 सभापति  महोदय  :
 अरब  हम  खंड  3  को  लेंगे  ।

 थ्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  1,  2,  3,  भ्र  4
 प्रस्तुत  करता हूँ  ।

 eft  वेंगी  इंकर  शर्मा  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  185,  186,  187,  कौर  188  प्रस्तुत

 करता  हें  ।

 ait  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  इस  खंड  का  सम्बन्ध  कम्पनी  कानून  की  104  से

 इंस  बिधघेयक  से  जो  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  ।  अब  एक  तो  सार्वजनिक  कम्पनियाँ  वे  होंगी  जिनके

 शेयर  स्टाक  एक्सचेंज  में  बिकते  हैं  ।  यह  ठीक  है  cea  मुख्य  प्रश्न  तो  ae  कम्पनियों  का  है

 उनकी  परिभाषा  के  दो  भाग  हैं  ।  एक  वे  जिनके  50  प्रतिशत  से  अ्रधघिक  at  बाहर  की  जनता  कें

 पास  होंगे  ।

 दूसरे  वे  जिनके  मामले  में  एक  निर्धारण  वर्ष  में  50  प्रतिशत  से  श्रमिक  शेयर  पांच  अथवा

 इससे  कम  व्यक्तियों  के  पास  होंगे  ।  इससे  यह  निश्चय  करने  में  मुश्किल  क्या  द्रमुक
 कम्पनी  सार्वजनिक  है  अथवा  निजी  ?  मेरा  अनुरोध  है  कि  दूसरी  बात  को  समाप्त  कर  दिया
 जाये  ।  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  होता  कि  देयर  एक  व्यक्ति  के  पास  हैं  अथवा  एक  से  प्रतीकों के

 पास हैं  |

 भी  बेशी  डाकर  फार्मा  घारा  280 के मैं  अपने  सभी  संशोधनों  को  एक  साथ  लूग  ।

 कारण  बहुत  मुकदमेबाजी  हुई  है  ।  इसमें  इस  परिवर्तन  से  सुघार  होगा  ।  इसे  1969-70  से  ary
 किया  जाये  ।

 मेरे  संशोधन  का  उद्देशय  इनको  कम्पनियों  को  राहत  देना  है  जो  निर्यात  ary  में  लगी
 हुई
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 ।  निर्यात  व्यापार  के  दत  बह  बहुत  भ्रावइ्यक  है  ।  करता  हूँ  कि  मंत्री  महोदय  इसे

 स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 भोर रजी  देसाई  :  हमने  इसको  उदार  बनाने  का  प्रयत्न  किया  है  परन्तु  Fa  उतना  उदार

 नहीं  बना  सके  जितना  कि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  श्री  शर्मा  ने  निर्यात  करने  वाली  कम्पनियों

 के  बारे  में  संशोधन  रखा  है  ।  यह  नहीं  माना  जा  सकता  ।  मैं  निर्यात  करने  वाली  कम्पनियों

 के  लिये  कुछ  कौर  कर  सकता  हूँ  ।  मैं  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 att  स्वतन्त्र  fag  कोठरी  :
 मैं  wad  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 संशोधन  सभा  को  अनुमति  से  aa  लिये  गये

 The  amendments  were,  by  leave,  withdrawn

 सभापति  महोदय  :  wa  मैं  संशोधन  सख्या  185  से  188  सभा  में  मतदान  के  लिए

 रखता हूं
 ।

 सभापति  महोदय  हारा  atta  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  प्रस्वीकृत  हुए  ।

 The  amendments  were  put  and  negatived

 ग्रीक  खंड  3  विधेयक  का  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृति

 The  motion  was  adopted.

 ets  3  में  ate  दिया  गयां

 Clause  3  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  6  का  संशोधन

 थ्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  मैं
 अपना  संशोधन  संख्या  48  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्री  वेरी  शंकर  मैं  प्रिये  संशोधन  संख्या  189,  190  श्र  191  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 हो  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  मैं  चाहता  हूं  कि  वाहन  भत्ता  बढ़ा  कर  250  रुपये  से  350

 रुपये  कर  दिया  जाये  i  दूसरे  10,000  रुपये  20,000  रुपये  के  ara  वर्ग  पर  प्रस्तावित  कर

 वृद्धि  aga  ले  ली  जाये  ।  यह  अनुचित  है  ।

 श्री  वेरी  दबाकर  शर्मा  :  मैं  संशोधन  संख्या  189  के  द्वारा  स्कूटर वालों  को  राहत  दिलाना

 चाहता हूँ  ।  लोगों  को  भी  कारवानों  की  भारती  लाभ  होना  चाहिये  +  इससे  अनेक  वेतन  भोगी

 व्यक्तियों  को  लाभ  होगा  |

 थो  सोरांरजो  दिखाई
 :

 वाहन  भत्ते  को  बढ़ाने के  बारे  में  मैं  दि  घाइत्ा  हूं  कि  यह

 व्यापार  के  उद्देश्य  के  लिये  fear  जाता  है  ।  एक  सरकारी निकासी  कार  को  मुख्य  रूप  से  निजी
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 rat  के  लिये  रखता है  ।  पन्त  इसमें  gfe  नहीं  की  जा  सकती
 ।  जो  कुछ  हो  सकता  था  कर

 दिया गया  है  ।

 थ्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेना  चाहता  हूँ  ।

 संशोधन  सभा  की  झ्रनुसति  से  वापस  लिया  गया

 The  amendments  was,  by  leave,  withdrawn.

 सभापति  महोदय  :  मैं  अन्य  संशोधनों  को  मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  सभा  में
 मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए

 The  amendments  were  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खण्ड  4  विधेयक  का  an  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 eos  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause 4  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  धारा  का  संशोधन

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  —

 खण्ड  5  विधेयक  का  aa  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  5  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  5  was  added  to  the  Bill.

 स्वच्छ  का  संशोधन

 श्री  बेरी  हाकर  फार्मा  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  192,  193  कौर  194  प्रस्तुत

 करता हूँ

 माननीय  मंत्री  इस  संशोधन  के  द्वारा  करदाता  द्वारा  जीवत  बीमा  निगम  को  दिये  जाने

 ताले  अपने  बच्चों  के  बीमे  के  प्रीमियम  पर  रियायत  देने  जा  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  इसे  1969-

 10  से  लागु  किया  जाये  |

 थ्रो  सोरारजो  देसाई  वह  इस  लाभ  को  भूतलक्षी  तिथि  से  चाहते  हैं  ।  ऐसा  करना

 पुददिकल है  ।

 समापति  द्वारा  संशोधन  समा  में  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए

 The  amendments  were  put  and  negatived.
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 सभापति  महोदय  यह  है  :--

 खण्ड  6  विधेयक  का  रंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  6  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  6  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड 7

 श्री  दिव
 चन्द्र  का  :

 मैं  संशोधन  संख्या  165  ्र  166  प्रस्तुत  करता हूँ
 ।

 The  aim  of  this  is  that  the  existing  provision,  under  which  industrial  undertakings
 can  avail  of  concession  for  production  upto  31-3-1971,  should  be  entered  upto  31-3-1976.
 This  period  is  going  to  be  extended  upto  five  years.  I  want  that  this  should  be  extended
 for  two  years.

 Shri  Morarji  Desai  The  hon.  Member  agrees  that  industrialisation  should  be
 encouraged,  I  feel  this  period  for  five  years  is  appropriate  for  that  concession.

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए

 The  amendments  were  put  and  negatived.

 सभापति महोदय  प्रदान  यह  है  :

 fay  खण्ड  7  विधेयक  का  da  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  7  was  added  to  the  Bill.

 ars 8

 श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :  मैं  संशोधन  संख्या  6  प्रस्तुत  करता हूं  ।'

 eft  नन्द  कुमार  सोमानी
 :
 मैं  संशोधन

 90
 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ait  अब्दुल  गती
 दार

 मैं  संशोधन  संख्या
 136  प्रस्तुत करता  हूँ

 वेरी  इंकर  शर्मा  :  मैं  संशोधन  संख्या  195  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्री  देवको  नन्दन  पाटोदिया  :  माननीय  मंत्री  ने  पू  जी
 बाजार  की  स्थिति  को  ध्यान  में

 रखते हुए  लाभांश  को  श्राय  पर  कर  से  छूट  की  को
 500  रुपये से  बढ़ाकर  1000  रुपये  कर

 दिया  है  ।  मैं  चाहता  है  कि  इसे  बढ़ाकर  5000  रुपये  कर  दिया  जाये
 ।

 श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  मेरा  सुभाव  है  कि  कर  से  मुक्त  लाभांश  राय  की  1000  रुपये
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 तक  राशि  को  छूट  देने  के  साथ-साथ  बढ़ाकर  2,000  रुपये  कर  दिया  जाये  |  यूनिट  ट्रस्ट  से  भी

 1,000  रुपये  की  छूट  है  ।  दोनों  को  मिला  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सोमानी  मैं  श्री  पाटोदिया  कीं  बात  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 Shri  Shiva  Chandra
 Jha

 I  oppose  complete  Clause  8  It  is  there  to  give  more

 profit  to  profiteers,

 Now,  no  new  companies  would  be  opened.  The  purpose  of  industrialisation  will  not  te

 served.  The  existing  companies  will  make  more  profit.  रहे  will  make a  few  rich  men  all

 the  more  rich  Keeping  in  view  this  I  oppose  this  clause

 श्री  मोरारजी  देसाई :  मेरे  माननीय  मित्रों  को  मालुम  होगा  कि  यह  छूट  1000  रुपये  तक

 है  और  यूनिट  ट्रस्ट  से  राय  से  भी  इतनी  ही  छूट है
 ।  डाक  बचत  बैक  से  प्राय  पर  at

 छूट

 फिर  भी  हमने  500  रुपय  बढ़ाकर  1000  रुपये  कर  दिया  है  |  इसे  att  नहीं  बढ़ाया  सकता  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिये

 रखे  गये  तथा  श्रेणीकृत  हुए
 The  amendments  were  put  and  negatived

 झच्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खण्ड  8  विधेयक  का  AT  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  1

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  8  विधेयक  में  जोड़  feat  गया  ।

 Clause  8  was  added  to  the  Bill

 खण्ड 9

 Clause  9

 थी  मो०  रु०  मसानी  :  मैं  संशोधन  7,  8  सनौर  9  प्रस्तुत  करता  हू ँ।

 थ्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  51  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 थी  शिवचन्द्र  का
 :

 मैं  संशोधन  167  प्रस्तुत  करता हूँ  ।

 श्री  बेरो  दोपहर  शर्मा
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  196  प्रस्तुत  करता rg
 |

 श्री  हिम्मत  सिहुला  मैं  संशोधन  संख्या  266  प्रस्तुत  करता  हूँ  |

 श्री  सी०  अशठ  मानो  इस  खण्ड  का  उपाय  उन  कम्पनियों  को  जो  तकनीकी  जानकारी

 देती  अ्रपने  शुल्क  से  40  प्रतिशत  कमी  करने  देना  है  ।  मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  इस  लाभ  का

 केवल  कम्पनियों  तक  सीमित  न  करके  अन्य  फर्मों  और  व्यक्तियों  को  भी  दिलाना  है  वे  भी  इंस

 प्रकार  का  कार्य  करते  हैं  ।  मुझे  प्राप्ता  है  कि  मंत्री  महोदय  इसे  स्वीकार  करेंगे  ।

 मैं  मानता  हैं  कि  कम्पनियों  प्रबन्धक  विषयक  जानकारी  शादी  कार्य  भी  तकनीकी
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 कार्य  मैं  चाहता  हूँ  कि  कर  में  इन  लोगों  pt  भी  शिकायत  मिलनी  चाहिये  r  संशोधन  को

 भी  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 तीसरा  परिवर्तन  मैं  यह  चाहता  हूँ  कि  1  अक्तूबर  तक  की  दाते  न  लगाई  जाये  ।  आजकल

 सरकारी  विभागों  में  बैसे  भी  बहुत  विलम्ब  होता  है  ।  सरकार  द्वारा  विलम्ब  के  कारण  आवेदन

 किताबों  को  हानि  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 इनके  अलावा  कुछ  अन्य  भी  संशोधन  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उनको  स्वीकार  कर  लिया

 जाये  गत  वर्ष  में  किये  गये  समझौतों  पर  यह  रियायत  मिलनी  चाहिये  ।  मैं  ara  करता  हूँ  इन

 aaa  को  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  |

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सोमानी  :  मैं  श्री  मसानी  के  सुल्तानों  पर  ही  बल  देना  चाहता

 प्रबन्ध  कार्य  oa  एक  तकनीकी  कायें  बन  गया  है  ।  भारतीय  प्रबन्ध  संस्था  को  भारतीय

 गीत  संस्था  के  समान  ही  माना  जाने  लगा  है  ।  कार्य  में  लगे  व्यक्तियों  को  भी  रियायत

 मिलनी  चाहिये  ।

 Shri  Shiva  Chandra  Jha  1  think  the  rate  of  40  ८,  for  providing  technical  know
 how  ण्  companies  jis  rather  high,  There  is  practically  mo  technical  know  how  in  our
 country.  It  is  only  foreign  know  how  which  is  there.

 श्री  हिम्मत  सिंहिका  :  यदि  wea  व्यक्तियों  को  भी  यह  रियायत  दे  दी  जाये  तो

 कोई  गड़बड़  न  होगी  ।  वेसे  भी  समझौतों  का  भ्रनुमोदत  तो  सरकार  द्वारा  ही  होगा  ।  इस  प्रकार

 सरकार  का  नियंत्रण  तो  रहेगा  ही  ।  तक  यह  रियायत  उनको  भी  दे  दी  चाहिये  ।

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :  वित्त  मंत्री  ने  स्वयं  वित्त  विधेयक  को  प्रस्तुत

 करते  समय  कहा  था  कि  इस  संशोधन  का  उद्देश्य  तकनीकी  जानकारी  के  बारबार  आयात  को

 रोकना  है  ।  दूसरे  वित्त  विधेयक  की  घारा  80  में  विदेशी '  कम्पनियों  प्राप्त  कमीशन  की  श्राय

 पर  राहत  देने  का  उल्लेख  है  |

 इस  खण्ड  में  नये  अरर  पुराने  करारों  में  कोई  विभेद  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  घोषित

 उद्देश्य  के  ग्रनुसार  ही  है  कि  इस  खण्ड  को  पुराने  तथा  नये  सभी  करारों  पर  लागू  किया  जाये  ।

 att  सोनार  जी  देसाई  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  प्रतिवर्ष  इसको  1  अक्तूबर  के  qa

 मंज़ूर  कराना  sagan  नहीं  होना  चाहिए  ।  इसमें  कठिनाई  तथा  विलम्ब  हो  सकता  है  ।  मैं  इस

 बारे  में  परिवर्तन  करने  पर  विचार  करू गा  |

 मैं  अन्य  परिवर्तनों  पर  विचार  नहीं कर
 सकता  क्योंकि  विपणन  सेवाओं  में  रियायतें  दी

 गई  हैं  गौर  हम  उनको  किये  गये  काम  पर  डेढ़  गुना  भत्ते  दे  रहे  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :
 प्रबन्धकीय

 सेवाओं  के  बारे  में  कया  है  ?

 श्री  सोर रजी  देसाई  :  प्रबन्धकीय  सेवायों  में  सभी  प्रकार  की  रियायतें  प्राप्त  करने  की

 गुजायश  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  हम  उनको  मंजूर  कर  सकते  हैं  परन्तु  इसका  यह  aa  नहीं  कि  हम

 उनको  रियायत  देंगे  ।  फर्मों  श्र  व्यक्तियों  सम्बन्धी  संशोधन  को  मैं  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 क्योंकि  इनकी  लेखापरीक्षा  नहीं  हो  प्रगति  |
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 थ्री  सी०  रु०  मसानी  उनकी  लेखापरीक्षा  होती  ध

 थ्री  सोरारजी  देसाई  :  ऐसा  कराना  उनके  लिए  अ्रनिवायें  नहीं  है  ।

 at  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  उनको  दण्डित  किया  जा  रहा  है  |

 aft  मोरारजी  देसाई
 :  मुक्के  बताया  गया  है  कि  तरे  उपबन्ध  के  pea  भा  जाते  हैं  कौर

 कि  खण्ड  9  में  किसी  संशोधन  की  अ्रावइ्यकता  नहीं  है  ।

 नौ  सी०  रु०  मसानी  :  इस  समय  खण्ड  यह  fe  कर-निर्धारण  aq  में

 1  अक्तूबर  से  पुर्व  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  eee

 संशोधन  में  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  गया  है  कि  जिसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रनुभोदनाषं
 1  म्रक्तूब र  से  पुर्व  आवेदनपत्र  दिया  गया  |  तग  इस  पर  भ्रांति  नहीं  की  जा  सकती  |

 श्री  मोरारजी  मैं  इन  दादों  को  कि  सम्बन्धित  कर  निर्धारण  वर्ष  के  अक्तूबर  के

 प्रथम  दिन  से  पूर्व  इस  ale  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  हटाने  को  तैयार  है  |

 सभापति  महोदय  :  क्या  माननीय  मंत्री  श्रपना  संशोधन  पेश  कर  रहे  क्या  हम  इस  खण्ड

 को  निलम्बित  रखें  |

 श्री  मी ०  स०  मसानी  :  मेरा  संशोधन  बहुत  हदी  साधारण  है  परन्तु  यदि  वह  अपना  संशोधन

 प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तो  ठीक  है  ।

 बागा  मय सभपति  महोदय  :  जब  तक  वह  अपना  संशोधन  तैयार  करते  हैं  ag  पना  हमें  अगले  खण्ड

 पर  विचार  करना  चाहिए  |

 श्री  स०  मो ०  बुर्जों  :  यदि  वह  इस  संशोधन  विद्वेष  को  स्वीकार  करते  हैं  तो

 खण्ड  को  संशोधित  रूप  में  पास  किया  जा  सकता  है  |

 भी  मोरारजी  देसाई  :  मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करता  हूँ  ।

 सभापति  महोदय  :  sat  यह  है  :  पृष्ठ 5,  पंक्ति  43  और  44  में  ।

 इस  सम्बन्ध  में  1  भ्रक्तूबर  से  पब  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  by  the

 Central  (प0४110718111: 11  this  behalf  before  the  ist  day  of  Octoberਂ  के  स्थान  पर  इस  सम्बन्ध

 में  1  ग्रक्तूबर  से
 पूर्व  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रमुख  नाथ  आवेदन  पत्र  गया  for  which

 approval  of  the  Central  Government  in  this  behalf  is  applied  for  before  the  Ist  day  of

 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा
 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  द्वारा  दोष  सभी  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा

 हुए
 The  amendments  were  put  and  negatived,
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 11  वैशाख
 थी  R90 107  1  वित्त  विधेयक

 ह  मग

 सभापति  महोदय  :  प्र  बस  सौ जै al  ज

 कि  खण्ड  9,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  aia  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा
 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  9  संशोधित रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  9,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  10  चिधेयक में में  जोड़  feat  गधा

 Clause  10  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  11  धारा  80  का  जोड़ा

 Clause
 11  (mention  of  new  Section  80).

 श्री  देवकौनन्दलन  पाटोदिया  :
 मैं  संशोधन  संख्या  10  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 थ्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  मैं  संशोधन  संख्या  52  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  केयर  लाल  गुप्त  :  मैं
 संशोधन  संख्या  53  प्रस्तुत  करता हूँ

 ।

 भरी  नन्द  कुमार  सोमानी  :  मैं  संशोधन  संख्या  92  प्रस्तुत  करता  हैं  ।

 शी  देवकीनन्दन  पाटोदिया  मैं  संशोधन  संख्या  116  शौर  117  प्रस्तुत

 करता हूँ  ।

 भी  wage  गनी  दार  :  में  संशोधन  137  प्रस्तुत  करता  हैं  ।

 भी  शिवचन्द्र  का  :  मैं  संशोधन  संख्या  168  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 थी  श्रीनिवास  मिश्र  :  मैं  संशोधन  संख्या  256  कौर  257  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 wt  स०  alo  बन्दों  :  मैं  संशोधन  संख्या  280  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 et
 देवकी  नवीन  पाटोदिया  :  मेरे  संशोधन  दो  भागों  में  हैं  ।  यह  उपबन्ध  सभी  पर  लागु

 न  हो  करके  केवल  ब्यक्साधिकों  पर  ही  लागु  होता  है  ।  इस  उपबन्ध  के  अनुसार  रियायत  देने  का

 उद्देश्य  विदेशों  में  भारतीयों  द्वारा  रुपया  कमाना  तथा  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्रतीत  करना  है  ।  केवल

 श्यवसायिकों  को  यह  रियायत  देने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  झल  यह  रियायत  सब  को  दी

 जानी  चाहिए  ।

 इस  समय  विधेयक  में  केवल  25  प्रतिशत  रियायत  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  हमें  ऐसी  स्थिति

 उत्पन्न  करनी  चाहिए  जिससे  श्रमिक  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  हरजीत  हो  सके  ।  विदेशों  में  धन

 कमाने  वाले  भारतीयों  को  हमें  प्रोत्साहित  करना  ।  रियायत  देकर  हम  उनको  प्रोत्साहित

 कर  सकते हैं  ।

 मेरा  अगला  संशोधन  यह  है  कि  रियायत  का  25  प्रतिशत  बढ़ाकर  40  प्रतिशत
 कर  दिया

 जाये  ।
 मुझके

 ara  है  कि
 मंत्री  महोदय

 इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेंगे  |
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 att  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  मैं  इस  उपबन्ध  को  सभी  पर  लागू  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हूँ  ।

 परन्तु  मैं  इतना  अवद्य  कि  इस  उपबन्ध  को  इंजीनियरों  तथा  अन्य  तकनीकी  लोगों  पर

 अवद्य  ary  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  राजपत्रित  लेखपालों  ate  सा लिस्टर ों  पर  भी  इसको

 लागू  कर  दिया  जाय  तो  मुझे  प्रसन्नता  होगी  |

 श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :  मैं  चाहता  हूँ  कि  टाउन

 डाक्टरों  तथा  वकीलों  को  भी  यह  रियायत  दी  जानी  चाहिए  |  फाइन  अ्रार्टस  तथा  अन्य

 व्यवसायियों  के  बीच  विभेद  किया  गया  है  वह  बात  मेरी  समय  में  नहीं  |

 Shri  Shiva  Chandra  Jha:  The  hon,  Minister  should  accept  Shri  Patodia’s  amend-

 ment  to  the  effect  that  relief  should  be  raised  from  25  to  40  per  cent.  However,  if  the

 hon.  Minister  does  not  intend  to  raise  it  so  much,  he  may  agree  to  raise  just  five  per  cent

 i.e,  from  25  to  30  per  cent.

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  I  would  request  the  hon.  Minister  to  being  Doctors,

 Professors,  Lecturers,  Teachers,  Religious  Missionaries  under  the  purview  of  this  relief.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  I  support  the  amendment  put  forward  by  Shri  D.  N.

 Patodia.  This  relief  may  be  also  givento  the  teachers  and  doctors.  I  hope  the  hon.

 Minister  wil!  accept  my  amendment.

 श्री  स०  मो०  बनर्जी
 :

 मैं  चाहता  हूं  कि  संगीतकारों  ate  डाक्टरों  को  सभी

 प्रचार  करों  से  we  दी  जाये  ।  यदि  इस  छूट  की  25  प्रतिशत  से  40  प्रतिशत  तक  बढ़ा

 दिया  जाये  तो  अच्छा

 कुछ  ऐसी  पुस्तकें  भी  हमारे  देश  में  जाती  हैं  जिनसे  सी  जाईए  की  गतिविधियों  का

 होता  मैं  चाहता  हैं  कि  इस  उपबन्ध  को  या  तो  ऐसे  ही  रहने  दिया  जाये  maar  इसका

 विस्तार  कर  दिया  जाये  ।  मैं  अपना  संशोधन  वापिस  लेता  हूँ  ।

 al  श्रीनिवास  मिश्र  :  इस  उपबन्ध  का  उदेश्य  संगीतकारों

 २ >  जिससे  fe  वे  विदेशों  में  देश  का  नाम  ऊंचा  कर  ae  तथा  देश शादी  को  प्रोत्साहन  देना

 अधिक  विदेशी  मुद्दा  प्रतीत  कर  सके  यदि  इस  उपबन्ध  का  उद्देश्य  यही  है  तो  इस  उपबन्ध  को  ऐसे

 सभी  ब्याहों  पर  लागू  किया  जाना  चाहिए  जो  विदेशों  में  देश  का  नाम  ऊंचा  कर  सके  |

 थ्री  सोरारजी  देसाई  इस  उपबन्ध  का  उद्देश्य  जैसा  अभी  बताया  गया  सफल

 श्रभिने ता झरो  अदि  को  प्रोत्साहन  देना  है  जो  कि  हमारी  संस्कृति  कौर

 जीवन  प्रणाली  को  विदेशों  में  प्रगति  प्रकार  प्रदर्शित  कर  सकें  शोर  हमारी  fade  मुद्रा  की  राय

 में  वृद्धि  हो  सके  |  अध्यापक  कोई  अय  नहीं  करते  ।  डाक्टर  लोग  बहुत  अधिक  शुल्क  लेते  हैं  भ्रम

 उनकी  कोई  दर्द  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  25  प्रतिश्त  छूट  की  सीमा  पर्याप्त  हैं  |

 मैं  समानता  हूँ  भारतीय  संगीत  न्य  देशों  के  संगीत  से  अच्छा  है  we  इसका  विदेशों  में

 प्रचार  किया  जाना  चाहिए  |  यही  कारण  है  कि  संगीतकारों  को  यह  रियायत  दी  गई  है  ।  मैं

 दूसरे  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 सभापति  महोदया  द्वारा  सेमी  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा

 rh
 ध्रस्वोकृत  हुए

 he  amendments  were  put  and  negatived,
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 वित्त  विधेयक —  जारी 11  1891  (ers)

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 सकी  खण्डਂ  विधेयक  का  रंग  बने  न

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  12

 Clause  12

 सभापति  महोदय  :  इस  खण्ड  के  बारे  में  कोई  संशोधन  नहीं  भराये  हैं  ।

 श्री  सो०  रू०  मसानी
 :  मैं  खण्ड  12  तथा  ऐसे  भ्रमण  सभी  खण्डों  का  विरोध  करता  हूँ

 जिसके  wana  श्रीराम  sant  वसूल  किया  जाना  है  ।

 सभी  आयकर  दातों  को  एक  वर्ष  श्रवनीय  प्राय कर  देना  पड़ता है  ।  किसी  व्यक्ति  को  यह

 कहना  कि  वह  आगामी  ag  के  लिए  अपनी  झाप  का  पहले  से  अनुमान  लगा  ले  एक  गलत  बात  है  |

 कोई  भी  व्यतीत  झ्र पनी  ग्रा गामी  राय  के  बारे  में  ठीक  म्रनुम।न  नहीं  लगा  सकता  क्योंकि  व्यापारी

 को  aly  बढ़ती  अथवा  कम  होती  रहती  है  ।  इस  के  बावजूद  वित्त  मन्त्री  अब  यह  करने  जा  रहे  हैं

 कि  यदि  कोई  व्यक्ति  अपनी  प्रगामी  बारह  महीनों  की  राय  का  कम  अनुमान  लगाता  है  तो  इस

 को  दण्ड  दिया  जायेगा  ag  बात  बहुत  ही  अनुचित  है  ।  सरन  तक  यह  बात  वैकल्पिक  थी  परन्तु  war

 इसकी  afaara  बनाया  जा  रहा  है  ।  मेरे  बिचार  में  कोई  भी  व्यक्ति  श्रपनी  अप  के  बारे  में

 भविष्यवाणी  नहीं  कर  सकता  |  दूसरे  वित्त  ag  के  पन्त  में  व्यापारियों  का  gas  ग्राहकों  की  झोर

 राशि  बकाया  रह  जाती  है  ।  जो  झ्र गले  वर्ष  में  चली  जाती  है  i  जत  यह  बताना  बहुत  कठिन  है  कि

 कितनी  राशि  प्राप्त  होगी  ।  ये  वास्तविक  कठिनाइयां  हैं  जिनका  हजारों  लोगों  को  सामना  करना

 पड़ता है

 इस  बारे  में  राजपत्रित  लेखपालों  का  मत  है  कि  नये  उपबन्ध  विशेषकर  उन  लोगों  के  लिए

 बहुत  ही  अनुचित  हैं  जो  31  दिसम्बर  gear  31  ma को  झ्र पने  लेखे  बन्द  करते  हैं  ।  उन्होंने

 ary  कहा  है  कि  प्रत्येक  करदाता  को  अपने  आयकर  सम्बन्धी  दो  सप्ताह  पूर्व  देने  पड़ते  हैं

 किसी  व्यापारी  को  दो  सप्ताह  पूर्वे  अपनी  श्राप  का  ठीक  अ्रनुमान  न  लगा  सकने  के  लिए  किसी

 व्यापारी  को  दण्डित  माना  ,  उचित  नहीं  है  ।  क्योंकि  लाभ  निकालना  अनेक  बातों  पर  आधारित

 होता  दूसरे  orale  पर  मुख्य  समायोजन  वर्ष  के  अ्रंतिम  दो  सप्ताहों  में  ही  किये  जाते  ए  ||

 इन  समायोजन  का  लाभ  की  मात्रा  पर  बहुत  प्रभाव  पड़ता है
 |

 मैं  12  से  22  तक  के  सभी  खण्डों  का  विरोध  करता  है  ।  ये
 खण्ड  ग्रनावश्यक -  हैं  भ्रौर

 शौर  इनको  विधेयक  में  नहीं  जोड़ा  जाना  चाहिए  |

 श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  उनके  अपने  संशोधन  की  झोर  ही

 दिलाना  चाहता  हूँ  जिससे  ag  कहा  गया  है  कि  प्रत्यक्ष करों  सम्बन्धी  केन्द्रीय  बोड़ें  किसी  उद्योग  के

 बारे  में  यदि  यह  महसूस  करें  कि  भुगतान  की  अंतिम  fafa  बढ़ाने  से  कठिनाई  होगी  तो  वह

 सूचना  जारी  कर  सकता  है  ।  परन्तु इस  विभेद  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  इसकी  कोई  श्रावश्यकता
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 नहीं  है  ।  कई  बार  15  मैच  को  श्रुति  किस्त  देने  के  लिए  at  ऋण  लेना
 पड़ता  है  |  यदि  तारीख

 15  दिसम्बर  हो  तो  श्रावस्ती  धनराशि  कहां  से  प्राप्त  होगी  ।  15  ara  को  किस्त  का  भुगतान

 करना  उद्योगपतियों  तथा  व्यवसायिक  लोगों  के  लिए  भी  कठिन  यदि  श्राप  तारीख  तो  बढ़ाते  हैं

 तो  इससे  wie  कठिनाई  होगी  ।

 यह  जानते  हुए  भी  कि  ठीक  नहीं  है  सरकार ने  इसको  भरी  प्रतिष्ठा  का  प्रदान  बना  लिया

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जब  वह  महसूस  करते  हैं  कि  वह  खण्ड  ठीक  नहीं  है  तो  उनको  इसे

 वापस  तो  लेना  चाहिए  ।

 दूसरे  यदि  आयकर  अधिकारी  किसी  करदाता  को  एक  विशिष्ट  राशि  देने  की  सूचना  जारी

 कर  देते  हैं  बाद  में  पता  लगता  है  कि  उसकी  ara  बढ़  गई  है  तो  वह  15  दिसम्बर  तक  इस

 का
 अमानत

 किस  प्रकार  लगायेंगे  ।  यह  बात  मेरी  समय  में  नहीं  भाई  ।

 मेरा  अपना  अनुभव  यह  है  आयकर  शभ्रघिकारी  एक  मामले  में  कर  निर्धारण  के  लिए  15

 से  30  मिनट  से  अधिक  समय  नहीं  लगाते  ।  मैं  चाहता हूँ  कि  किस्तों  के  बोरे  में
 वर्त  मान

 स्थितियां

 बनाये  रखा  जाये  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  The  new  procedure  will  create  more  complications  and  it

 put  assessees  into  more  hardships.  The  Income  Tax  offices  have  already  got  sufficient

 powers  Therefore  there  is  no  need  to  give  them  more  powers  under  these  clauses.  The

 hon.  Minister  should  withdraw  these  clauses.

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  :  It  will  create  more  difficulties  for  the  middle  class  people.
 Moreover It  is  not  very  simple  to  make  an  assessment  of  the  income  of  the  coming  year.

 many  parties  do  not  get  their  dues  from  their  customers  at  the  end  of  year.  I  would  therefore

 request  that  31st  January  and  30th  April  may  be  fixed  for  the  payment  of  income  tax.  If

 even  on  these  dates  somebody  does  not  pay  you  may  penalise  him.

 महोदय  पीठसोन

 (Mr.  Speaker  in  the  Chair]

 eto  रू०  मसानी  :  मैं  वित्त  मन्त्री  से  निवेदन  करूगा  कि  वह  इन  खण्डों  को  इस

 समय  प्रस्तुत  न  करें  बल्कि  आयकर  संशोधन  विधेयक  के  साथ  इन  पर  पूरी  तरह  विचार  के

 बाद  इनको  संबोधित  रूप  में  पेदा  करें  ।

 थ्री  मोरारजी  देसाई  :  यह  सुभाव  व्यवहायें  नहीं  है  कि  इन  खण्डों  को  कभी  प्रस्तुत  न॑

 विया  जाये  |  यदि  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  होती  है  तो  इनमें  बाद  में  संशोधन  किया  जा  सकता  है  |

 यदि  श्रावइयक  gar  तो  मैं  झ्रायकर  संशोधन  विधेयक  के  समय  इन  पर  विचार  कर  सकता  हूँ  ।

 ध्रुमिर  प्राय कर  वसूल  करने  की  योजना  पहले  से  लागू  है  ।  उचित  रूप  से  रानी  एकत्र  करने

 के  लिए  यह  श्रावक  है  यदि  फर्क  एक  तिहाई  होता  है  तो  किसी  को  दण्ड  नहीं  जायेगा  ।

 यह  अन्तर  कम  नही ंहै
 ।  कोई  व्यक्ति  किसी  की  ora  के  बारे  में  अनुमान  नहीं  लगा  सकता  ।

 सम्बन्धित  व्यक्ति  ही  भ्र पनी  अय  के  बारे  में  कोई  भ्रनुमान  लगा  सकता  है  ।  कई  ara  देशों  में  भी

 ऐसे  उपबन्ध  हैं  ।  यदि  कोई  असाधारण  परिस्थितियां  उत्पन्न  न  हो  जायें  तो  समवाय  की  झ्र पनी  होने

 वाली  राय  का  ध्रूमपान  लगा  सकते  हैं  ।  यदि  ऐसा  होता  है  तो  हम  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही
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 नहीं  करेंगे  |  यह  बहुत  ही  आवश्यक  तथा  स्वस्थ  उपबन्ध  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  विरोधी  दलों

 के  सुभाव  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 झच्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  श्प्कि  खण्ड  12  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  Adopted

 खण्ड  12  विधेयक  में  जोड़  fea  गये

 Clause  12  was  added  to  the  Bill

 ध्रच्यक्ष  महोदय :  महान्यायवादी  यहां  पर  उपस्थित  हैं  aa  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 उठाये  गये  weal  के  बारे  में  हम  उनके  विचार  जानना  चाहेंगे  ।

 महान्यायवादी  :  इस  समय  हमारे  सामने  मुख्य  प्रश्न  यह  हैं  कि  क्या  संसद  कृषि  सम्बन्धी
 ह

 सम्पत्ति  कर  के  बारे  में  कानून  शना  सकती  है  ।  संघ  सुची  एक  की  प्रविष्टि  86  घन  कर  के  बारे

 में  इस  प्रविष्टि  में  कृषि  भूमि  को  विशेष  रूप  से  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  अतः  यदि  इस

 प्रविष्टि  ग  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  246  खण्ड  (1)  के  साथ  पढ़ा  जाये  तो  संसद  को  कृषि  सम्बन्धी

 सम्पत्ति  कर  के  बारे  में  कानून  बनाने  की  शक्त  नहीं  है  ।

 सूची  दो  की  प्रविष्टि  49  भूमि  के  बारे  में  है  ।  अब  प्रदान  यह  है  कि  क्या  इस  प्रविष्टि

 में  भूमि  तथा  भवनों  के  पूंजीगत  मुल्य  पर  कर  लगाना  शामिल  है  यह  बात
 स्पष्ट है

 कि  पर

 कर  में  कृषि  तथा  गर-कृषि  भूमि  दोनों  शामिल  हैं  ।  अरब  फिर  प्रत  यह  है  कि  क्या  योग्य

 भूमि  के  पू  जीगत  मूल्य  पर  कर  लगना  प्रविष़्ट  49  में  द्रुमिल
 है

 ?  मेरा  यह  विचार  है  कि  ऐसा

 नहीं  है  ।  सर्वप्रथम  हमें  कर  के  स्वरूप  को  देखना  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  राज्य  सूची  2  में

 वस्तुयें  at  बिक्री  पर  कर  सम्बन्धी  एक  विशिष्ट  प्रविष्टि  54  है  ।  उसी  सूची  में  वस्तुओं  संबंधी

 कर  के  बारे  में  एक  अन्य  प्रविष्टि  है  ।  ये  दोनों  चीजें  पृथक  पृथक  है  ।

 wae  उच्च  न्यायालय  तथा  सर्वोच्च  न्यायालय  इस  बात  को  स्वीकार  कर  चुके  हैं  कि  भूमि

 पर  कर  तथा  भूमि  के  पू  जीगत  मूल्य  सम्बन्धी  कर  में  अन्तर  है  ।  उदाहरण  के  तोर  पर  जब  भूमि

 पर  कर  लगाया  जाता  है  तो  उससे  पू  जगत  मृत्य को
 ध्यान  में  नहीं  रखा  जाता  क्योंकि  पु  जगत

 मूल्य  पर  कर  लगाते  समय  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कि  सम्बन्धित  व्यक्ति  ने

 कितना  उधार  देना  है  मत  उसकी  शुद्ध  सम्पत्ति  कितनी  है  ।  दूसरे  यदि  भूमि  गिरवी  रखी  गई

 तो  गिरवी  की  राशि  भूमि  के  कुल  मूल्य  से  अधिक  हो  जाती  है  तो  इस  सम्बन्ध  में  सम्पत्ति  कर

 शून्य  होगा  ।  परन्तु  जहां  भूमि  सम्बन्धी  कर  का  सम्बन्ध  है  बंधक  को  बीच  में  नहीं  लाया  जाता  I

 दोनों  प्रकार  के  करों  में  यह  महत्वपूर्ण  झ्रन्तर  है  ।  गर्त  इस  प्रकार  के  भ्रातृ  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  मेरे  मन  में  इस  बात  का  कोई  सन्देह  नहीं  कि  जहां  तक  सम्पत्ति  का  agar  भूमि  के  पू  NEN atTat

 मुल्य  सम्बन्धी  कर  का  प्रदान  है  यह  भूमि  सम्बन्धी  कर  से  बिल्कुल  पृथक  है  ।  भरत  इसको  सूची  दो

 की  प्रविष्टि  49  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सकता  |  परन्तु  इसके  विरोध  में  भी  तके  दिया  ar

 सकता  है  ।  वास्तव  में  जैसाकि  हम  सब  जानते  हैं  कि  जहां  तक  भूमि  सम्बन्धी  कर  का  सम्बन्ध  है

 विभिनन  नगरपालिका  करों  को  विधिक  मूल्य  तथा  किराये  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  किया
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 जाता  है  ।  श्रब  प्रदान  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  इसको  भूमि  सम्बन्धी  कर  में  शामिल  क्यों  नहीं  किया

 जा  सकता  ?  मन्तक़  यहां  भी  हम  जिस  पर  कर  लगा  रहे  हैं  ae  कर  के  साधन  में  बहुत  wat  है  ।

 ऐसा  हो  सकता  है  कि  विभिन्‍न  प्रकार  के  करों  में  कराघान  के  साधन  समान  हों  ।  वास्तव  में

 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  अ्रपने  हाल  ही  के  निर्णय  में  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  ।  यही  एक  तक  इसके

 पक्ष  में  दिया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  मेरे  विचार  में  कृषि  भूमि  के  पू  जगत  मृत्य  सम्बन्धी  कर  कों

 सूची  दो  का  प्रविष्टि  49  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  लोबो  प्रभु  का  कहना  था  कि  प्रविष्टि  49  में  इस  प्रकार  का  कर  शामिल  है  परन्तु

 जेसा  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूँ  मेरा  विचार  इसके  उलट  है  ।  मेरे  इस  उत्तर  में  श्री  वेण शी शंकर

 धर्मा  के  प्रदान  का  उत्तर  भी  श्र  जाता  है  |

 जहां  तक  श्री  हीरेन  मुकर्जी  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  मैं  ने  करों  में  eat  को  स्पष्ट  करने  का

 प्रयत्न  किया  है  |

 ऐसे  मामलों  में  आमतौर  पर  श्रवश्षिष्ट  शक्तियों  का  seta  लिया  जाता  है  ।  हमारे  देश

 में  थे  शक्तियां  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हैं  ।  छत  अरब  विचार  करने  का  प्रदान  यह  कि  क्या  इस

 प्रकार  के  कर  को  संविधान  से  बाहर  रखा  गया  है  ?  कुछ  प्रश्नों  में  यह  तक  दिया  गया  है  कि  चूकि

 इस  प्रकार  के  कर  को  प्रविष्टि  से  बाहर  रखा  गया  है  aa  यह  संविधान  से  भी  बाहर  है  ।  मेरे

 विचार  में  यह  एक  मिध्य  है  प्रविष्टि  कानून  बनाने  की  शक्ति  नहीं  देती  ।  प्रविष्टि  केवल  एक

 विषय  है  जिस  पर  कानून  बनाया  जा  सकता  है  ।  ८: (९  जहां  तक  मै  जानता  हूँ  ऐसा  कोई  उपबन्ध

 नहीं  है  जिससे  केन्द्र  अथवा  राज्यों  को  भूमि  के  पूंजीगत  मूल्य  पर  कानून  बनाने  की  चाहती  को  बाहर

 रखा  गया  तो  ।  यदि  ऐसी  बात  है  तो  स्थिति  बहुत  गम्भीर  है  ।  परन्तु  मैं  ने  इस  मामले  पर  विचार

 किया  है  ।  मैं  इस  बारे  में  एक  व्याख्या  देना  चाहता  भारत  सरकार  के  1935  के  अधिनियम

 में  सूची  दो  की  प्रविष्टि  49  तथा  12  की  एक  की  प्रविष्टि  86  की  तरह  एक  धारा  104  थी  ।

 हमारे  संविधान  बनाने  वालों  ने  उसमें  से  कुछ  शब्दों  को  निकाल  दिया  है  ।  परन्तु  घारा  104  के

 mand  विशिष्ट  शक्तियों  का  प्रयोग  कर  गवर्नर  जनरल  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  की  शक्ति

 संघीय  सरकार  श्रथवा  प्रदेश  सरकार  को  दे  सकता  था  ।  मत  यदि  हम  कुछ  देर  के  लिए  संविधान

 को  भूल  जायें  तो  बहुत  मतभेद  समाप्त  हो  सकता  है  ।  परन्तु  हुमा  यह  है  कि  घारा  104  समाप्त

 हो  चुकी  है  ।  संविधान  द्वारा  यह  शक्ति  राष्ट्रपति  को  दी  जा  सकती  थी  ।  परन्तु  संविधान  इस

 आघार  पर  बनाया  गया  है  कि  जहां  तक  कानून  बनाने  की  शक्ति  का  सम्बन्ध  है  संसद  सम्पूर्ण

 प्रभुत्व  संपन्न  निकाय  है  ;  एक  नहीं  बल्कि  दो  स्थानों  पर  सपष्टरूप  से  यह  लिखा  गया  है  कि

 शिष्ट  दोस्तियाँ  संसद  के  पास  हैं  ;  मैं  संघ  सूची  के  प्रविष्टि  प्  तथा  संविधान  के  अनुच्छेद  248

 का  उल्लेख  कर  रहा  मेरे  विचार  में  जिस  चीज  को  प्रविष्टि  86  में  सम्मिलित  नहीं  गया

 उसको  प्रविष्टि  97  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  ।  परन्तु  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  संविधान

 के  भ्रनुच्छेद  248  के  श्रन्तगत  इसको  लाया  जा  सकता  है  ।  इस  अनुच्छेद  की  भाषा  बिल्कुल  स्पष्ट

 है  वह  इस  प्रकार है  ।

 संसद  को  ऐसे  किसी  विषय  के  बारे  जो
 सूचीਂ  अथवा  सूचीਂ  में

 प्रणीत  नहीं  हे  ।  विधि  बनाने  का  अनन्य  है  (1  इस  का  खण्ड  दो  इस  प्रकार  है  |
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 (2)  ऐसी  शक्ति  के  अन्तर्गत  ऐसे  करों
 के  जो  उन  सूचियों  में  से  किसी  में  बशीर

 नहीं  करारोपण  करने  के  लिए  कोई
 विधि  बनाने  की  शक्ति  भी  है  ।

 मत  संविधान  के  अनुच्छेद  248  खण्ड  (1)  इस  प्रकार  लागू  हो  जाता  है  ।  वास्तव  में

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  सर्वोच्च  न्यायालय  के  ए०  भाई  कार  66  के  पृष्ठ  416  से  पांच  लाइनें  पढ़कर

 सुनाना  चाहता  हूँ  ।  वह  मामला  गन्ना  सम्बन्धी  उपकर  के  बारे  में  था  |

 बात  यह  हुई  थी  कि  एक  राज्य  ने  गन्ना  उप-कर  के  बारे  में  एक  कानून  पारित  किया  था

 शौर  सर्वोच्च  न्याय'लय  ने  उसे  रह  कर  दिया  था  ate  बाद  में  संसद  ने  गन्ना  उपकर  सम्बन्ध

 कानून  पारित  किया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  तक  दिया  गया  था  कि  संसद  को  ऐसी  कोई  शक्ति

 नहीं  है  र  यह  विषय  सदियों  में  सम्मिलित  नहीं  है  ।  यह  बातਂ  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  कही

 थी  |  जब  कोई  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  जातों  है  जब  मूल  धन  पर  कर  को  प्रविष्टि  49  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  जाता  तो  उस  कर  सम्बन्धी  विषय  पर  किसी  को  कोई  कानून  बनाना  होता  है  शौर

 फिर  भ्रनुच्छेद  248  के  gels  केवल  संसद  ही  इस  प्रकार  का  कानून  बना  सकती  है  ।

 मुझ  से  पुछा  गया  था  कि  क्या  कुछ  ग्न्य  मामलों  में  भी  भ्रनुच्छेद  248  के  भ्रन्तगंत  संसद

 की  श्रवदिष्ट  शक्तियों  पर  विचार  किया  गया  है  त्र  उन्हें  उचित  सिद्ध  किया  गया  है  ?  इस  प्रकार

 के  दो  मामले  हुए  हैं  शर  वे  हैं  To  भाई  कार  66  सर्वोच्च  न्यायालय  पृष्ठ  416  झोर  ए

 झाई०  करार  60.  सर्वोच्च  न्यायालय  पृष्ठ  1008  |  जहां  किसी  श्रीजीत  मामले  का

 सम्बन्ध  ge  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 हमारा  संविधान  लिखित है  ate  यदि  लिखित  संविधान  के  श्रन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार

 भ्रमणा  राज्य  सरकार  को  कर  लगाने  की  शक्ति  होती  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  संघीय  शक्ति  का

 राज्यों  की  शक्ति  में  हस्तक्षेप  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।  जहां  तक  मेरी  राय  दिये  जाने  की  तारीख

 का  सम्बन्ध  है  अरब  तारीख  aah  सामने  है  ।  मेरे  विचार  में  आपको  प्रतियां  दी  गई  हैं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  On  a  point  of-order,  Sir.  It  is  clear  from  his  last
 sentence  that  his  opinion  was  received  after  the  presentation  of  budget  i.e.  on  12th  March,
 We  had  asked  the  opinion  of  Shri  Daphtry  and  not  the  present  Attorney  General  will  the bad
 Deputy  Prime  Minister  clarify  ?

 च्युत  महोदय  :  यह  wet  मिन्नत  हमने  विधेयक  पर  महान्यायवादी  की  राय  माँगी

 मेरे  विचार  में  उन्होंने  माननीय  सदस्यों  की  सभी  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  उनके  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  अनुपूरक  प्रशन  पूछना  चाहें  तो  वे  पूछ  सकते  हैं  ;

 श्री  प्र०  के०  देव  :  मैं  महान्यायवादी  से  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  चाहता

 है  कि  क्या  हम  प्रविष्टि  १6  से  इस  उपबन्ध  को  हटाये  बिना  अथवा  संविधान  में  संशोधन  किये

 बिना  ort  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ?

 स्वतंत्र  fag  कोठारी  :  मैंने  पुछा  था  कि  बनारसी  दास  तथा  धन-कर

 प्राधिकारी  के  मामले  में  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्माण  के  बारे  में  महान्यायवादी  की  कया  राय  है  ?

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  क्या  राज्य  सूची  में  प्रविष्टि  49  के  बारे

 में  मद् दा न्यायवादी  द्वारा  दिये  गये  स्पष्टीकरण  से  हम  यह  समझे  कि  राज्य  सरकारों  को

 [19



 Finance  May  1,  1969

 पालिकाओं  की  तरह  केवल  भूमि  से  ara  प्रप्त  करने  का  ही  अधिकार  है
 ?  क्या  उनकी  याह्या  के

 प्रनुसार  संविधान  निर्माता  चाहते  थे  कि  राज्य  सरकारों  को  कराधान  के  बारे  में  कोई  शक्ति

 उपलब्ध  हो  जसा  कि  वर्तमान  वित्त  विधेयक  में  उल्लिखित  है
 ?

 श्री  लोबो  प्रभु  महान्यायवादी  ने  कहा  है  कि  प्रविष्टि  49  में  भूमि  सम्पदा  के

 मूल्य  पर  कर  लगाने  का  अ्रधिकार  भी  सम्मिलित  किया  जा  सकता  है  ।  प्रविष्ट  86  में  स्पष्ट  कहा

 गया  है  कि  उसमें  कृषि  योग्य  भूमि  सम्मिलित  नहीं  है  ।  अरब  मेरा  प्रदान  यह  है  कि  यदि  अनुच्छेद

 248  द्वारा  झर  संघ  सूची  की  प्रविष्ट  97  के  अनुसार  उसे  रोका  जा  सकता  है  तो  शाक्ति  सीमित

 करने  का  प्रयोजन  क्या  है
 ?

 a  तैन्ने  विश्वनाथन  :  यह  बताया  गया  है  कि  प्रविष्टि  86  में  कृषि

 योग्य  भूमि  सम्मिलित  नहीं  है  ।
 अब  महान्यायवादी  कहते  हैं  कि  भ्रनुच्छेद  248  द्वारा  उसमें  कृषि

 योग्य  भूमि  को  सम्मिलित  किया  जा  सकता  है  ।  वह  कसे  सम्भव  है
 ?

 श्री  स०  :
 क्या  संविधान  की  भावना  यह  नहीं  है  कि  कृषि  भूमि  पर  कर

 लगाने  का  काम  राज्यों  पर  छोड़  देना  चाहिए
 ?

 दूसरी  बात  यह  कही  गई  है  प्रविष्टि  86.4  कृषि  योग्य  भूमि  सम्मिलित  न  किये  जाने  के

 कारण  इस  पर  विशिष्ट  शक्ति  द्वारा  कर  लगाया  जा  सकता  मैं  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  जब

 यह  विषय  विशिष्ट  रूप  से  निकाला  गया  है  तो  इस  सम्बन्ध  में  अवशिष्ट  शासित  का  प्रयोग  कसे

 किया  जा  सकता  है  ।

 यदि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  विचाराधीन  मामले  का  हीरो  शीघ्र  होने  वाला  हो  तो  क्या

 वह  सरकार  को  सलाह  देंगे  कि  वे  इस  विधेयक  के  बारे  में  जल्दी  न  करें  ?

 att  ato  श्रीकान्तन  नायर  :  संविधान  निर्मितियों  ने  atta  कर  प्रविष्टि  86

 में  से  कृषि  योग्य  भूमि  को  निकाला  था  ।  इ  महान्यायवादी  की  यह  राय  मान्य  होगी  कि

 यहं  क्ति  केन्द्रीय  सरकार  को  है  ?

 क्री  शिवाजी  राव  ao
 देशमुख  (Tequit) :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  प्रविष्टि  86  में

 से  कृषि  सम्बन्धी  भूमि  के  पूजी  मुल्य  मल  घन  पर  कर  लगाने  की  बात  सम्मिलित  नहीं  की  गई  है

 गर्त  यदि  तके  के  रूप  में  यह  स्वीकार  कर  लिया  जाये  कि  प्रविष्टि  49  में  कानून  बनाने  का  अधिकार

 सम्मिलित  नहीं  है  oe  यदि  यह  भी  मान  लिया  जाये  कि  संविधान  के  अनुसार  संसद  को  कानून
 बनाने  का  ग्रन्थकार है  ,  प्रनुसूचियां  संविधान  का  ia  होने  के  कारण  चाहे  अनुच्छेद  248  को  अलग

 से  पढ़ा  जाये  waar  97  के  साथ  पढ़ा  शर  यदि  सूची  97  से  कानून
 बनाने  का

 प्राधिकार  प्राप्त  हो  तो  भी  इसे  अनुच्छेद  248(1)  से  प्राप्त  अधिकार  नहीं  सभा  जा  सकता  |

 यदि  सूची  एक  से  किसी  उपबन्ध  को  निकाला  गया  है  ale  यदि  सुची  date  तीन  में  सम्मिलित

 नकी  गई  मदों  के  बारे  में  श्रवदिष्ट  शक्तियां  दी  गई  हैं  तो  उससे  संविधान  निर्माताओं  ने  स्पष्ट

 कर  दिया  है  कि  संघ  सूची  एक  ही  पथप्रदर्शक  है  ote  अवशिष्ट  शक्तियों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा

 सकता  था  ।  व्रत  मैं  महान्यायवादी  की  राय  पुछना  चाहता  हैँ  कि  कानून  बनाने  की  शक्ति  किसे है
 alt  इस  ait  के  लिए  कौन  सक्षम  है  ?
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 झष्यक्ष  महोदय  :  जो  माननीय  सदस्य  महान्यायवादी  के  विचारों  से  सहमत  वे  अपने

 प्रश्नों  को  न  दोहरायें  ।  उन्होंने  अपने  विचार  स्पष्ट  कर  दिये  हैं  ।

 Shri  Sheo  Narain  (Basti)  :  In  reply  to  my  question  the  Attorney  General  had  not

 read  entry  86.  Will  he  kindly  read  it  more  and  explain  ?

 श्री  दीदार  राम  रेड्डी  :  क्या  प्रविष्टि  86  में  से  निकाले  जाने  के  बाद  भी  हम

 myer  248  अथवा  मद  97  के  अन्तंगंत  श्रवर्शिष्ट  प्रविष्टि  पर  frat  कर  सकते  हैं  झर  कह

 सकते  हैं  कि  हमें  फिर  भी  शक्ति  है  ?

 Shri  Shiy  Chandra  Jha  (Madhubani)  ;  In  Attorney  General’s  opinion  Parliament  has

 power  to  tax  agricultural  land.  I  want  to  know  whether  or  not  it  is  necessary  to  amend

 Entry  86  before  proceeding  further  ?

 श्री  बेरी  देखकर  फार्मा  संघ  सूची  की  प्रविष्टि  82  कौर  87  के  अनुसार  कृषि

 सम्बन्ध  aia  कौर  कृषि  भूमि  पर  सम्पदा  शुल्क  को  केन्द्र  द्वारा  कानून  बनाने  के  अघिकार  क्षेत्र  में

 सम्मिलित  नहीं  किया  गया है  राज्य  कृषि  सम्बन्धी  प्राय  कर  लगा  सकते  यदि  पश्चिम

 बंगाल  की  सरकार  कृषि  सम्बन्धी  सम्पति  पर  कर  लगाने  के  बारे  में  कानून  बनाये  तो  उनकी

 कार्य  वाही  बिलकुल  उचित  होगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  प्रकार  की

 कार्यवाही  राज्य  की  कृषि  सम्बन्धी  सम्पति  पर  कर  लगाने  की  शाक्ति  अनधिकृत  रूप  से  ग्रहण  करने

 के  बराबर  नहीं  होगा  कौर  यदि  तो  क्या  इससे  संघ  श्र  राज्यों  के  बीच  विवाद  नहीं  होंगे  ?

 भो  रराधीर  fag  :  प्रविष्टि  82  में  ata  को  छोड़करਂ  शौर  प्रविष्टि

 87  में  को  छोड़  कर  अन्य  सम्पतिਂ  ate  प्रविष्टि  88  में  भी  भूमि  को  छोड़कर

 meq  सम्पत्ति '  erect  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  इन  सब्दों  की  तुलना  प्रविष्टि  86  के  इन  शब्दों  के

 साथ-की  जाये  कि  भूमि  को  छोड़कर  |  इनमें  प्रयुक्त  शब्द  Exclusive’  तौर

 thanਂ  में  क्या  ग्रन्तर है  |

 यदि  अनुच्छेद  246  को  समुचित  रूप  से  ग्रहण  किया  जाये  तो  क्या  यह  सभा  इस  कानून

 को  बनाने  में  सक्षम  होगी  ?

 Shri  Mohan  Swarup  (Pilibhit)  :  Will  the  Attorney  General  kindly  clarify  as  to  how
 Parliament  will  be  empowered  to  make  legislation  in  order  to  impose  tax  on  agricultural
 land  without  amending

 Entry
 86

 Shri  Deorao  Patil  (Yeatmal)  :  There  is  a  proposal  to  impose  tax  on  agricultural  land
 in  the  present  Money  Bill.  He  has  stated  that  if  it  is  not  covered  by  entry  97,  then  it
 would  be  covered  by  88.  What  was  the  necessity  of  arriving  at  this  decision  in  this  manner  ?

 महान्यायवादी  :  माननीय  सदस्यों  ने  यह  फिर  पूछा  है  कि  भूमि  के  मूल  घन  पर  कर  लगाये

 जाने  के  विषय  को  जब  प्रविष्टि  86  में  से  निकाल  दिया  गया  तो  फिर  संसद  उस  सम्बन्ध  में  कानून

 कसे  बना  सकती  है  ।  मैंने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  ब्यौरेवार  दे  दिया  है  ।  उसके  भ्र ति रिक्त  qa  कुछ

 नहीं  कहना  है  ।

 जहां  तक  प्रविष्टि  49  का  सम्बन्ध  है  वह  राज्य  विधान  मंडल  की  दोषियों  के  शीर्षक  के

 प्रतिशत  जाता  है  |  यदि  कोई  राज्य  अपनी  शक्ति  नगरपालिका  को  सौंपना  चाहे  तो  इस  प्रविष्टि  के
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 साथ  उसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  राज्य  भूमि  कौर  इमारतों  तथा  कपि  भूमि  के  सम्बन्ध  में  भी

 कानून  बना  सकता  है  |

 श्री  ही०  are  मुकर्जी
 :  यदि  केन्द्रीय  सरकार  शक्ति  को  छीन  ले  तो  राज्यों  के  पास

 बया  रह  जाता  है  ?

 महान्यायवादी :  इसका  उत्तर  तो  वह  सभा  दे  सकती  है  ।  जहां  तक  श्री  लोबो  प्रभु  के

 का  सम्बन्ध  मैंने  उसका  उत्तर  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  पहले  पुरानी  धारा  108  थी  ate  संविधान

 निर्माताओं  ने  यह  अवश्य  सोचा  होगा  कि  यह  शक्ति  संसद  को  मिलनी  चाहिए  ।  अनुच्छेद  248

 बहुत  व्यापक  है  ।  यह  इषित  संसद  को  अवशिष्ट  शक्ति  के  रूप  में  दी  गई

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन  के  प्रइन  का  उत्तर  मैं  पहले  दे  garg  कि  अनुच्छेद  248  कें

 न्तगंत  इस  शक्ति  को  वापिस  लिया  जा  सकता  है  |

 श्री  कुन्दन  ने  संविधान  की  भावना  का  उल्लेख  फिया  जब  संविधान  की  शब्दावली  से

 विरोध  पैदा  हो  जाये  तो  संविधान  की  भावना  की  कौर  ध्यान  देने  की  झावइयकता  नहीं  होती

 संविधान  भावना  यह हैं  संविधान  के  खण्डों  की  सही  व्याख्या  की  जहां  तक  प्रिवी

 कौंसल  के  निर्णय  का  सम्बन्ध  है  उसके  विचाराधीन  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कर

 लगाने  का  अ्रधिकार  है  ग्रीवा  राज्य  सरकार  को  सामान  की  बिक्री  पर  कर  लगाया  जाता
 है

 ।

 जहां  सामान  की  बिक्री  सबसे  पहले  होती  है  वहीं  कर  लगाया  जाता  है  केन्द्रीय  सरकार  को  विचार

 यह  है  कि  जहां  तक  इस  कर  का  सम्बन्ध  है  वह  केंन्द्रीय  सरकार  की  उत्पादन  शुल्क  प्रविष्टि  के

 ग्रन्तगंत  कराता  है  क्योंकि  वह  पहली  बिकी  पर  लगाया  गया  है
 '  राज्य  इस  बात  से  सहमत

 वह  सामान  की  बिक्री  पर  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रिवि  कौंसल  ने  विवरण  दिया  था  ।  परन्तु  यहां  पर

 अवशिष्ट  afar  के  बारे  में  विरोध  नहीं  है  ।  यह  तो  केन्द्र  शरीर  राज्यों  का  विवाद  है  अनुच्छेद

 248  का  प्रयोजन  उस  स्थिति  के  साथ  निपटता  है  जब  कोई  विषय  दुर्भाग्य  से  अथवा  झलानी

 किसी  भी  सूची  में  उल्लिखित  न  हो  ।  अनुच्छेद  248  सभी  दोस्तियाँ  गजनेर  जनरल  के  स्थान  पर

 संसद  को  देता  है  ।

 देवासुर  का  कहना  है  fe  अधिकारों  के  प्रति  उदारतापूर्वक  रवैया  अपनाया  जाना

 चाहिए  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  ।
 परन्तु  जहाँ  तक  ग्रपवादों  का  सम्बन्ध  हमें  उनके  सम्बन्ध

 में  भी  का  नहीं  अपनाना  चाहिये  ।  किसी  घारा  विशेष  पर  विचार  करते  हुए  ही
 व्याख्या  का  यह  सिद्धांत  लागू  दोता  है  ।

 श्री  भाने  कहा  है  कि  श्री  दफ्तरी  ने  अपनी  राय  प्रकट  की  थी  कि  संसद  के
 अधिकार  क्षेत्र  में  भ्राता  है  ।  यह  बात  ठीक  है  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  विषय  का  ्य  सुलखन  का

 विषय  नहीं  बल्कि  किसी  विशेष  सम्पदा  के  मूलधन  का  विषय  है  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  कृषि  भूमि
 के  सुन घन  के  विषय  को  निकाल  दिया  गया  है  ate  इस  विषय  को  फिर  अनुच्छेद  248  के  mata
 लाया  गगरा  है  ।  मैं  इस  तके  से  सहमत  हूँ  ।  जहां  तक  संशोधन  का  सम्बन्ध  इसके  लिए  माननीय

 सदस्य  सरकार  से  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  पाटिल  ने  पूछा  था  कि  कृषि  भूमि  ate  कृषि  योग्य  भूमि  में  अन्तर  क्या  है  मेरे  विचार
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 में  उसमें  कोई  meat  नहीं  है  श्री  रणधीर  सिंह  ने  "10516  का  ग्रंथ  पुछा  था  ।  इसका  सरथ

 वह  भूमि है  जो  कृषि  भूमि  के  क्षेत्र  में  नहीं  होती  ।

 ——

 मजदूर  संघ  )

 TRADE  UNIONS  (AMENDMENT)  BILL

 2  का  amar  तथा  धारा  4,  शादी  का

 तैन्ने  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  मजदूर  संघ  अधिनियम  1926  में

 mt  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाग े।

 अध्यक्ष  महोदय :  se  यह  है  :  मजदूर  संघ  अधिनियम  1926  में  ant  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की
 दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted.

 ot  तैन्ने  विद वाना थम  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूँ  ।

 संविधान
 )

 विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 86  कौर  175  का  संशोधन  तथा  श्रनुच्छेव  87  शौर  176  का  हटाया  जाना

 at  तेन ने टि  विश्वानाथ  :  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  भारत  के  संविधान  में  आगे
 धन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  sat  यह
 '
 कि  भारत  के  संविधान  में  at  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ओप्रा

 The  motion  was  adopted.

 श्री  तैन्ने  विद वाना थम  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 व्यक्तियों  को  उपाधियां  प्रदान  करना  विधेयक

 CONFERMENT  OF  DECORATIONS  ON  PERSONS

 (ABOLITION)  BILL

 श्री  जी०  मा ०  कृपा लानी  में  प्रस्ताव  करता  हूँ

 सरकार  द्वारा  भारत  पदम  पदम  भूषण  तथा  पद्म  श्री  जेसी

 उपाधियां  प्रदान  करने  की  प्रथा  समाप्त  करने  तथा  तत्संबंधी  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  ग्र नुम ति  दी  जाये  न
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 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 सरकार  द्वारा  भारत  पदम  पदम  तथा  पद्म  श्री  जेसी  उपाधियां

 प्रदान  करने  की  प्रथा  समाप्त  करने  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  agate  दी  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 श्री  जी०  मा०  कपा लानी  :  में  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  |

 संविधान
 )  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 2  11.0  कौर  224  का

 Shri  O.  P.  Tyagi  (Muradabad)  :  I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  Bill  further  to

 amend  the  constitution  of  India.

 meat  महोदय :  set  यह  है  भारत  के  संविधान  में  रांगे  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 The  motion  was  adopted.

 Shri  O.  Tyagi  :  I  introduce  the  Bill.

 जार  ही संविधान

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 अनुच्छेद  १  :  64  शादी  का  संशोधन

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  स्व  सभा  18  sta  1969  को  श्री  कामेश्वर  सिंह  द्वारा  प्रस्तुत  निम्न

 प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेगी  भारत  के  संविधान  में  ary  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जायेਂ  |

 Shri  Kameshwar  Singh  (Khagaria)  :  I  have  already  dealt  with  articles  75  and  164.
 Today  shall  take  up  article  326.  The  amendment  is  that  for  the  word  ‘twenty  the
 word  ‘eighteen’  be  substituted.  At  present  the  age  for  exercising  a  vote  is  21  but  in  my
 opinion  this  age  should  be  18.

 [  श्री  रा०  ठो०  मारे  पीठासीन  हुए  |

 (Shri  R.  D.  Bhandare  in  the  Chair]

 The  Chief  4.10.  ६1011 |  नि  Commission  had  stated  that  a  boy  or  girl  of  18  years  cannot
 judicially  cast  a  vote.  He  further  stated  that  by  getting  the  right  of  voling  the  adolescents
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 विधेयक

 would  be  very  much  involved  in  politics  and  they  would  even  demand  a  say  in  even  fixing

 the  examination  dates.  I  do  not  agree  with  his  views.  There  is  no  Minister  present  here

 (Interruptions).

 Shri  Prakash  Ver  Shastri  (Hapur)  :  On  a  point  of  order,  Sir.  There  is  convention
 that  concerned  Minister  should  be  present  during  the  course  of  discussion  on  a  Billi  because
 he  has  to  answer  it.  How  can  we  proceed  in  the  absence  of  concerned  Minister  ?

 सभापति  महोदय  :  मैं  प्यासे  सहमत  हूँ  ।  उन्हें  सूचित  किया  जाना  चाहिए  ।  श्री  वे  a

 गये  हैं
 ।

 Shri  Kameshwar  Singh  :  The  Chief  Election  Commissioner  perhaps  does  not  know  a

 boy  of  18  years  possesses  vast  knowledge  of  things  in  this  age.  Britain  has  also  reduced  the

 age  to  18  in  view  of  these  facts  other  foreign  countries  have  also  reduced  the  age  to  18  years.
 I  think  that  there  is  misunderstanding  that  a  boy  of  18  years  will  not  understand  politics,  In
 this  technological  age  we  should  not  be  afraid  of  reducing  the  age  of  adult  franchise  to  18

 years.  According  to  Indian  Inherits  Act  they  are  considered  adult  and  they  become  owner
 of  the  property.  If  my  amendment  is  not  adopted  then  5  crores  of  younpgmen  would  be

 deprived  of  exercising  their  franchise  in  the  elections  to  be  held  in  1972  and  Government
 would  be  responsible  for  it.  There  should  not  be  apy  fear  that  youngmen  would  create
 disturbance  in  the  examination.  The  congress  party  is  against  this  amendment  but  they

 In  view  of  this  shail  be have  fixed  the  age  of  18  years  for  their  primary  membership.
 grateful  if  my  amendment  is  adopted.  May  I  know  whether  a  youngman  of  18  years  who
 enters  into  army  has  no  power  of  understanding,  if  so  it  will  be  sheer  wrong.  therefore
 again  request  that  my  amendment  may  be  accepted.

 et  aq  लिमये  मैं  प्रस्ताव  करता  विधेयक  पर  25  नवम्बर  1969

 तक  राय  प्राप्त  करने  के  लिए  विधेयक  को  परिचालित  किया  जाये  1.0

 Shri  Randhir  Singh  :  I  have  all  praise  for  the  spirit  of  the  1:11  before  the  house.
 am  of  the  opinion  that  only  elected  people  of  the  country  should  be  incharge  of  administra-

 tion  of  the  country.

 सभापति  महोदय  :  संविधान  में  उसका  उपबंध  है  |

 Shri  Randhir  Singh  :  Our  democracy  should  be  ideal  one.  In  my  opinion  the  age
 for  exercising  franchise  should  be  reduced  to  18  like  other  foreign  countries.  They  become
 quite  intelligent  at  the  age  of  18  years.  I  do  not  agree  tnat  if  this  suggestion  is  agreed  to,
 the  students  will  indulge  themselves  in  politics.  Therefore  they  should  not  be  deprived  of
 this  right.  We  should  have  faith  in  our  youngmen,  If  Government  do  not  agree,  the
 young  men  will  secure  this  right  by  resorting  to  agitations.  I  therefore,  wish  that  the
 entire  House  should  unanimously  support  this  Bill  and  the  hon’ble  Minister  should  accept  it.
 I  have  no  objection  if  Government  refers  it  to  Select  Committee  but  I  do  not  agree  to  the
 suggestion  that  it  should  be  circulated  for  eliciting  public  opinion.

 The  hon.  Minister  it  himself  leader  of  youngmen  and  he  may  either  form  or  com:
 mittee  or  refer  the  matter  to  a  select  committee.  This  class  is  25%  of  the  whole  population
 and  it  can  bring  about  revolution.  If  they  are  allowed  to  participate,  90%  of  the  problems
 could  be  solved.  When  boys  become  adult  they  are  handed  over  all  the  responsibility.

 I  want  that  this  constitution  (amendment)  Bill  should  get  support  from  the  full
 house.  I  strongly  support  it.

 Shri  Balraj  Madhok  (South  Delhi)  :  The  prefered  constitution  (Amendment)  Bill  is

 very  timely  and  should  be  adopted  by  this  house.
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 The  Bill  prefers  prime  Minister  must  be  a  Member  of  Lok  Sabha  and
 similarly  a’

 tate  Minister  or  chief  Minister  must  be  member  of  legislative  Assembly.

 Some  states  like  Punjab  aud  Bengal  have  demanded  abolition  of  legislation  councils,
 that  would  end  the  problem  in  respect  of  states,

 A  committee  framed  to  examine  the  matter  of  defections  also  gave  a  unanimous

 opinion  that  members  elected  directly  by  the  people  should  become  chief  Minister  or  Prime
 Minister.

 The  important  proposal  is  to  reduce  the  age  of  voters  to  18  years.

 The  adult  suffrage  in  England  evolved  in  about  one  century.  When  that  right  was
 He first  awarded  to  the  people  of  that  country,  Mr,  Gladstone  was  the  Prime  Minister.

 taised  a  slogan  in  the  Parliament,  ‘Educate  your  The  voters  were  gradually
 educated  and  that  is  why  democracy  suceeded  in  that  country.  We  have  given  right  of

 voting  to  our  uneducated  population  of  the  age  of  21  who  do  not  know  what  democracy  is  ?

 On  the  other  hand  we  deprive  the  young  people  of  18  who  have  passed  Higher  Secondary

 and  fully  know  what  democracy  on  politics  is  ?  It  is,  therefore,  necessary  that  Jaw  in  this

 regard  be  amended.

 The  students,  the  world  over,  demand  change.  They  have  brought  about  change  in

 the  political  structure  of  various  countries.  There  is  a  proposal  to  reduce  the  age  of  voters

 in  U.  K.  In  U.S.  A.  most  of  the  states  have
 already

 reduced  the  age  of  voters  to  18.

 The  reason  for  student  indiscipline  is  that  they  have  been  deprived  of  their  political
 rights.  The  rulers  of  the  land  think  that  educated  people  are  not  with  them  today.

 .The  students  are  agitated  on  account  of  national  and  international  ups  and  downs
 in  politics  and  they  want  to  take  part  in  it.  If  the  voting  age  is  reduced  it  would  remove  the
 discontent  of  the  students.

 I,  therefore,  support  this  Bill.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  It  is  not  merely  the  reading  of  books,  that

 matters,  it  is  the  utilisation  of  knowledge  that  matters.

 The  girls  in  our  country  have  a  right  to  marry  at  the  age  of  sixteen  whereas  the  boys
 are  allowed  to  marry  only  at  25  years  of  age.  I  support  the  right  to  vote  for  girls
 at  18.

 So  far  we  have  to  go  house  to  house  for  taking  votes.  If  the  right  to  vote  is  given at
 18  we  will  have  to  go  to  institutions  for  canvassing  for  votes.  This  matter  requires  more

 considerations,
 feel  that  pot  only  the  Prime  Minister  or  Chief  Minister  but  even  the  other

 Ministers  must  be  members  of  the  regular  house.  The  appointments  of  these  persons  who
 are  not  members  of  the  popular  house  even  for  six  months  should  not  be  made.  When
 the  second  chamber  in  the  states  have  proved  futile  we  should  study  the  utility  of  Rajya
 Sabha,  as  well.

 I  support  this  bill  with  these  amendments.

 ‘Sbri  Himat  Sinka  (00066) :  Person  should  be  allowed  to  take  office  of  Prime

 Minister  or  Chief  Minister  unless  he  is  elected  representative  of  the  people.
 It  is  too  early  for  our  country  to  reduce  the  age  of  voters,  as  the  percentage  of

 education  here  is  hardly  30%.  I  think  even  the  adult  franchise  in  our  country  was  granted
 at  an  early  stage.

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  इस  सदन  की  एक  समिति  दल-बदल  पर  विचार  करने  के  लिए

 नियुक्त  की  गयी  उसने  इस  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  किये  थे  जिसका  अभिप्राय  था  कि

 किसी  ऐसे  ब्यक्ति  कौ  जो  निचले  सदन  का  सदस्य  न  हो  प्रघान  मंत्री  अथवा  मुख्य  मंत्री  नहीं  बनाया

 ba
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 जाना  चाहिए  ।  उस  समिति  ने  इस  बारे  में  संवैधानिक  परिवर्तनों  की  भी  सिफारिश  की  थी  i  गृह

 मंत्री  स्वयं  उस  समिति  के  सभापति  सरकार  संविधान  में  इस  arg  का  परिवर्तन  लायेगी  तब

 विरोधी  दल  उसका  समान  करेंगे  |

 परन्तु  इसमें  श्रीवास  हो  सकता  है  ।  श्री  उन्नदुराय  जसे  व्यक्तियों  के  लिए  इस  नियम  में

 भ्रपवाद  हो  है  ।

 वासुदेवन  नायक  पीठासीन  हुए ]

 (Shri  Vasudevan  Nair  in  the  Chair]

 मतदाता ग्र ों  की  अवस्था  घटाने  के  बारे  में  मेरा  निश्चित  मत  है  कि  ga  समय  ar  गया  है

 कि  हम  युवकों  को  fen  म्रधिकार
 दें

 ।  इससे  उनमें  उत्तरदायित्व  की  भावना  करायेगी  ait  ह्म

 उद्देश्य  की  ग्रोवर  आगे  बढ़  सकेंगे  ।  मैं  श्री  बलराज  मधोक  के  इस  विचार  से  सहमत  हूँ  कि  छात्रों  को

 जब  राजनीति  से  पृथक  रखा  जाता  है  तो  उनमें  यह  भावना  पदा  होती  है  कि  उनकी  अपेक्षा  की  जा

 मताधिकार  प्राप्त  होने  पर  बे  सोचेंगे  कि  देश  की  सरकार  का  निर्माण  उन्होंने  किया  है  ।

 way  विश्वास है  कि
 विधि  मंत्री  इस  पर

 तत्परता
 से  विचार  करेंगे  गौर  इस  विधेयक  को

 समर्थन  सदन  में  तथा  उससे  बाहर  भी  मिलेगा  ।

 Shri  Shasht  Bhushan  (Khargone)  When  our  youagmen  of  18  can  face  the  bullets
 on  our  borders  and  can  act  as  President  and  Secretaries  in  unions  of  universities,  why  can-
 not  they  enjoy  the  right  of  voting  ?  If  we  want  to  further  strengthen  our  democracy  we
 must  give  right  of  vote  to  our  youths  who  have  attained  the  age  of  18  The  Asian  youth
 leaders  struggled  in  England  and  achieved  voting  right  at  18  It  is  necessary  that  elected
 representatives  should  act  as  Prime  and  Chief  Minister  It  is  not  good  to  wind  up  Rajya
 Sabha

 It  has  also  been  in  a The  majority  in  Punjab  decided  to  abolish  second  chamber
 few  other  States  But  it  has.  been  demanded  in  some  States  like  Madhya  Pradesh  that
 there  should  be  two  houses  These  members  of  houses  are  elected  by  the  elected  repre-
 sentatives  The  Parliament  should  decide  whether  the  States  should  have  two  houses

 Lakhs  of  signatures  are  being  obtained  in  order  to  get  the  voting  right  for  youth  of
 18  The  Government  should  consider  it  and  give  them  the  voting  right

 श्री  रा०  elo  भण्डार  इस  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  कि  मुख्य  मंत्री  तथा

 प्रधान  मंत्री  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  में  से  ही  बने  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  यह  काय  परम्पराम्ों  से  ही

 हदो
 क्यों

 कि  ऐसे  अवसर  भरा  सकत ेहैं  कि  इस  प्रकार  के  नियम  की  अवहेलना  करना  झावइ्यक  हदो

 जाये  ।  विधान  में  संशोधन  द्वारा  यह  कायें  न  करने  परम्परा  द्वारा  करना  ही  श्रेयस्कर  है  जसा

 कि  अनेक  देवों  में  किया  गया  है  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  यह  ब्रिटेन  में  gar
 है

 यहां  कोई  संविधान  ही  नहीं  eeoe

 श्री  रो  ढो०  भण्डारे
 :  परन्तु  भ्रमण  देशों  में  भी

 है
 |  मैं  विधेयक से पे  सहमत हूँ

 विधेयक  वापिस  लिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यह  परम्परा तों
 द्  अग  oY

 ्  श  सम्भव  है  ।

 जहां  तक  मताधिकार  के  विस्तार  का  प्रशन  मे  मत  है  कि  श्रमी  शिक्षा  को  उतना

 जा  सके od  च्  है  || सार  नहीं  हम्ना  कि  ऐसा  किया
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 Shri  Shashi  Bhushan  When  an  old  _illitrate  person  of  70  can  vote,  why  cannot

 educated  youngmen  be  allowed  to  vote  at  18  ?

 श्री  रा०  ढो ०  भण्डारे  :  यदि  हम  धारा  14  का  संशोधन  नहीं  करते  तो  दिक्षित  श्र

 अप्रशिक्षित  के  मध्य  भेद  नहीं  कर  सकते  ।  उसका  संशोधन  हमारे  संविधान  के  ga  सिद्धांतों  के

 विरुद्ध  है  |  इस  प्रकार  मताधिकार  के  विस्तार  से  पढ़ें  लिखे  तथा  बिना  पढ़े  लिखे  में  भेद  नहीं  किया

 जा  सकेगा  ।  अतएव  जबतक  शिक्षा  का  प्रतिशत  नहीं  बढ़ता  gat  देशों  के  उदाहरण  देने  से  क्या

 लाभ  ?  हम  अमरीकी  जीवन  एवं  भ्रम रिकी  राजनीतिक  स्थिति  को  झपने  देवा  के  लिये  उचित  नहीं

 समझते  |

 इसलिये  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूँ  |

 श्री  के०  नारायण  राव  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  प्रधान  मंत्री  तथा  मुख्य  मंत्री  जनता

 द्वारा  चुने  गये  प्रतिनिधियों  को  ही  बनाया  जाय  ।  इस  देश  में  तथा  प्रजातंत्र  में  विकास  रखने  वाले

 कई  अरन्य  देशों  में  दूसरे  सदन  विद्यमान  हैं  जिसके  सदस्य  वयोवृद्ध  व्यक्ति  होते  हैं  जो  नवयुवक  जन

 प्रतिनिधियों  की  कार्यवाही  पर
 नियंत्रण

 रखते  हैं  ।

 हमारे  संविधान  में  स्पष्ट  उल्लिखित  है  कि  मंत्रिमंडल  लोक  सभा  श्रथवा  विधान  सभा  के

 प्रति
 उत्तरदायी  है  ।  इसलिए  प्रधानमन्त्री  तथा  मुख्य  मन्त्री  जनता  द्वारा  निर्वाचित  सदन  से  ही

 लिए  जाने  चाहिये  ।  परन्तु  इसे  हम  सभी  परिस्थितियों  में  नहीं  निभा  सकते  |  ऐसे  अवसर  ्र  सकते

 हैं  जब  यह  श्रावक  हो  जाए  कि  दूसरे  सदन  के  सदस्य  को  प्रधान  मंत्री  प्रिया  मुख्य  मंत्री  बनाना

 पड़ें  ।  परन्तु  ऐसी  स्थिति  में  उन  नेताओं  को  शीघ्र  ही  लोक  सभा  अथवा  विधान  सभा  की  सदस्यता

 प्राप्त  करनी  चाहिए  !  मन्त्री  भी  मुख्य  रूप  से  जनता  द्वारा  निर्वाचित  सदन  से  ही  लिए  जाने

 चाहिए  ।

 maf  are  के  विस्तार  के  बारे  में  मेरा  विचार  है  कि  हमारे  देश  में  शिक्षित  व्यक्तियों  का

 प्रतिशत  बहुत  कम  है  ।  मताधिकार  का  प्रयोग  पांच  ag  में  एक  बार  किया  जाता  है  उससे  छात्र

 समुदाय  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  होगा  |  उनकी  कई  इच्छाएं  झाकांक्षाएं  तथा  उनकी  अनेक

 भ्र सुविधाएं  हैं  जिनकी  झोर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |

 हमारे  देश  में  व्यक्तिगत  अभिरूचि  पर  कम  ध्यान  दिया  जाता  मतदान  भी  वर्गीय

 अथवा  जातीय  अधिकार  पर  होता  है  ।  इससे  व्यक्ति  का  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  को  area  पहुंचता

 है  ।  मतदान  के  प्रस्तावित  विस्तार  से  लाभ  नहीं  होगा  ।

 थ्री  हुमायूनु  कबीर
 :

 प्रधान  मंत्री  तथा  मुख्य  मंत्री  निर्वाचित  सदस्य  हो  इस

 बारे  में  कानून  की  प्रा वद यकता  नहीं  ।  इसके  लिये  ग्रपवाद  रूप  से  व्यवस्था  रहनी  चाहिए  ।  पहले  ही

 हमारे  यहां  व्यवस्था  है  कि  जो  भी  व्यक्ति  मंत्री  का  पद  संभालता  है  उसे  कुछ  अवधि  के  भीतर  किसी

 सदन  का  सदस्य  बनना  चाहिए  |  इस  समय  तो  राज्य  सभा  agar  विधान  परिषद्‌ के  सदस्य  बनाकर

 इस  आवश्यकता  की  पूर्ति  की  जाती  है  ।  यदि  यह  संयोजन  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  कि  सरकार

 का  प्रघन  निम्न  सदन  का  सदस्य  हो  तो  इससे  काय  चल  सकता  है  |

 राज  युवा  सरकार  के  संचालन  में  सक्रिय  भाग  लेने  को  उत्सुक  है  ।  युवकों  की  समस्या
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 विश्व-व्यापी  है  ।  अराज  से  तीस  चालीस  वर्ष  पहले  13-14  वर्ष  के  किशोरों  को  खेतो  में  प्र  वा

 फैक्टरियों  में  काय॑  करना  पड़ता  था  |  wa  अधिक  अवधि  तक  युवक  विद्यार्थी  रहते  हैं  ।  इंग्लैंड  में

 प्राथमिक  fret  पहले-पहल  6-11  ag  की  अवस्था  तक  श्रीनिवास  थी  ।  यह  म्रवस्था  12,

 14,  15,  नपं  तक  बढ़ाई  गई  श्र  सच्  16  त्री  तक  बढ़ाने  को  मांग  है  ।  अमरीका  में  यह  ग्र वस् था

 16  वर्ष  है  अर  रूस
 में

 14  बल  से  11  वर्ष  तक  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 हमारे  संविधान  में  14  वर्ष  तक  श्रनिवायं  शिक्षा  की  व्यवस्था  है  परन्तु  व्यवहार  में  11

 वर्ष  तक  अ्रनिवाये  दिक्षा  नहीं  दे  पा  रहे  ।

 ais  युवकों  में  आदद  अर  महान  शक्ति  है  परन्तु  उनमें  ग्रनुभव  का  अभाव  है  ।

 >
 art  एक  देवा  में  लिये  गये  निर्णयों  का  श्रभाव  दूसरे  देशों  पर  भी  पड़ता  [  इससे  संसदीय-का ये

 व्यवस्था  कठिन  बन  गई  है  ।  इन्डोनेशिया  के  पुर्व  राष्ट्रपति  ने  स्नातकों  के  लिए  21,  माध्यमिक

 शिक्षा  प्राप्त  व्यक्तियों  के  लिए  25,  प्राथमिक  शिक्षा  प्राप्त  व्यक्तियों  के  लिए  30  तथा  सामान्य

 जनों  के  लिए  35  ag  मताधिकार  की  अवधि  नियत  की  ।

 मैं  श्री  मधु लिमये  के  इस  संशोधन  कि  विधेयक  को  जनता  की  राय  जानने  के  लिए

 परिचित  शिया  ज  स्थन  करता  हूँ  ।  इससे  विधेयक  बना  भी  रहेगा  पौर  जनता  की  राय

 जानने  पर  इस  पर  कार्यवाही  हो  सकेगी  |

 श्री  नम्बियार  :  मैं  विधेयक  का  स्वागत  करता  तथा  प्रस्तावक  से  झ्रूनुरोध  करता हूँ
 कि

 इसके  परिचालन  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लें  ।  मेरा  दल  दूसरे  सदन  क़ो  समाप्त
 करने  के  पक्ष  में  है

 तथा  हम  चाहते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  सीघे  जनता  द्वारा  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  में  से  ही  बने  ।

 यदि  साधारण  ब्यक्ति  को  मुख्य  मंत्री  बनाया  जाता  है  तो  उसे छः  मास में  निश्चित

 लड़ना  चाहिए  कौर  विफलता  को  ear  में  अरपना  पद  त्याग  देना  चाहिए  |

 विधि  मंत्री  को  इसे  स्वीकार  करना  चाहिये  |  यदि  वह  इसके  परिचालन  को  स्वीकार  कर

 लेते  हैं  तो  इसे  हम  अपनी  सफलता  मानोगे  |

 मताधिकार
 के  बारे  में  मेरा

 विचार  है-कि जब
 18  वर्ष  के  व्यक्ति

 को
 सम्पत्ति  अधिकार

 तथा  नौकरी
 के  अधिकार  उपलब्ध  हैं  तब  भला  उसे  मताधिकार  से  वंचित  क्यों  रखा

 प्रिय  व्यक्तियों  को  भय  है  कि  युवक  इस  राजनीतिक  अघिकार  का  दुरुपयोग  करेगें
 |

 मेरा

 मन्तव्य  है  कि  इसमें  भय  की  कोई  बात  नहीं  तथा  इससे  कई  समस्याओं  का  हल  होगा  |

 मैं  विधि  मंत्री  के  प्रार्थना  करता  हैं  कि  वह  इस  विधेयक  को  परिचालित  करें  |

 Shri  Sheo  Narain  (Basti):  If  our  democracy  has  to  survive  we  must  train  our
 students  to  take  charge  of  the  2(011111151181 1011,  Thev  should  be  made  habitual  to  work  for

 longer  hours.  Tell  them  to  prepare  themselves  for  shouldering  the  responsibility  of  the  State

 Government  १  and  holding  the  charge  of  the  Prime  Minister  or  Finance  Minister.

 The  Chief  Minister
 or  the  Prime  Minister  should  not  he  appointed  from  upper

 I House.  congratulate the  Bergal  Government  for  doing  away  with  second  chamber.

 request  the  Government  to  do  away  with  Rajya  Sakha  here  and  upper  Houses  in  the

 States.

 Shri  Madhu  Limaye  has  proposed  that  this  Bill  te  circulated.  I  oppose  it  on  the

 plea  that  it  will  delay  the  matter.  At  the  most  refer  it  to  a  select  committee.
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 Every  college  or  university  student  today  is  prepared  to  shoulder  ite  responsibility.

 These  proposals,  if  accepted,  would  remove  the  10015 [?1 1110.

 also  support  the  proposal  that  the  Prime  Minister  and  Minister  should  be

 elected  members.

 Shri  Ramavtar  Shastri  (Patna)  In  the  struggle  from  .freedom  our  youngsters  were

 always  in  the  forefront.  In  the  1942  revolution  and  also  in  other  national  revolutions  the

 young  boys  had  led  the  country.

 ng ba  campaigns In  elections  the  political  parties  make  use  of  students  in  their  vo'e  catcht

 but  they  themselves  are  not  recognised  as  voters.

 Whenever,  there  is  danger  to  the  security  of  the  country  the  university  students  are

 always  in  the  forefront,  When  they  are  performing  their  d:-ties,  they  should  also  be  given
 their  rights.

 I  aiso  support  the  proposals  to  abolish  the  upper  Houses  the  States.

 I  support  the  Bill  and  agree  with  Shri  Madhu  Limaye  that  it  be  circulated  for  eliciting

 public  opinion.

 Shri  Madhu  Limaye  :  Where  we  were  fighting  for  our  freedom  the  membership  of

 T  learn  that  When  the  age Congress  was  open  fo  youngmen  of  18.  it  prevails  even  now.

 of  membership  of  political  parties  is  18,  why  sho:ld  the  voting  right  not  be  given  at  18.

 In  case  the  hon.  Minister  is  going  to  take  up  this  Bill,  I  am  prepared  to  withdraw  my

 amendment.  In  the  other  case  the  proposal  for  circulation  may  be  accepted.

 The  second  important  aspect  of  this  Bill  is  that  the  Prime  Minister  and  Chief

 Minister  should  be  elected  from  popular  Houses.

 The  spirit  of  constitution  was  first  violated  by  the  Congress  Party  in  respect of
 appointment  of  Rajaji.

 That  process  was  repeated  at  the  death  of  Shri  Lal  Bahadur  Shastri  when  such  @

 person  was  appointed  as  Prime  Minister  who  was  not  a  member  of  this  House.

 All  other  Ministers  are  appointed  on  the  advice  of  Prime  Minister  or  Chief  Minister.
 They  are  responsible  to  the  Lok  Sabha  or  Vidhan  Sabha.  If  the  head  of  any  Government
 is  not  member  of  the  popular  House,  it  means  that  Article  164  of  the  Constitution  is  no

 longer  prevailing.  We  take  up  no  confidence  motion  in  this  House  and  that  is  not  taken
 up  in  Rajya  Sabha.  There  was  unanimity  in  respect  of  the  defection  committee  report.
 If  the  Government  would  bring  forward  a  Bill  in  this  regard;  we  should  consider  withdrawing
 the  present  Bill.

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  5  1969/15  बसाख  1891  के  ग्यारह

 बजे  तक
 के

 लिये  स्थगित  हुई  |

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Monday,  May  5,  1969/
 Vaisakha  15,  1891  (Saka).

 ——  ee  ee
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